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बी. पी. जे. ई. वी. एन. रडे्डी और जी. एन. र,े जे. जे.]

  भारत का संदिवधान, 1950:  अनुच्छेद 21-    त्वरिरत सनुवाई का अधिधकार-    चाहे वह अनुच्छेद 21  में दिनदिहत दिनष्पक्ष,   न्यायपूर्ण- और
    तक- संगत प्रदि0या का दिहस्सा हो-   चाहे वह जांच, जांच, परीक्षर्ण, अपील,       संशोधन और पनुः सुनवाई का व्यापक हो-   क्या काय-वाही

           के समापन के लिलए कोई बाहरी सीमा दिनधा-रिरत की जा सकती ह।ै

                      त्वरिरत सुनवाई की मागं करने या उस पर जोर देने में अभिभयकु्त की दिवफलता को उधिचत ठहराना और समझाना दिक क्या इसके
    परिरर्णामस्वरूप इनकार हो सकता है-राहत-               काय-वाही पर रोक लगाने के बजाय प्राथदिमकता के आधार पर दिनपटाने के लिलए पहले

         उच्च न्यायालय के न्यायालय में मांगी जाएगी।डी दडं प्रदि0या संदिहता, 1973:

 धारा 309  और 482-            अभिभयकु्त का त्वरिरत सुनवाई का अधिधकार काय-वादिहयों के समापन में अत्यधिधक देरी-   परिरचर परिरस्थिस्थधितयों
                और प्रासंदिगक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए काय-वादिहयों को रद्द करने के लिलए न्यायालय का दिववेक-   दिदशादिनदKश ई हैं

               मुकदमा दायर दिकया।दो रिरट याधिचकाओं में से पहली में याधिचकाकता- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे।प्रथम प्रधितवादी 1981  से
याधिचकाकता- के लिखलाफ पद के दरुुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों सदिहत दिवभिभन्न अपराधों के लिलए आपराधिधक भिशकायत दज-

                      करने के लिलए कदम उठा रहा ह।ैशुरू में वे राज्यपाल से मंजूरी के अभाव में सफल नहीं हुए।राज्यपाल से आवश्यक मंजूरी प्राप्त
  करने के बाद,                 प्रधितवादी ने आपराधिधक काननू संशोधन के तहत बनाए गए दिवशेष न्यायाधीश के न्यायालय में भिशकायत दज- कराई

 च

↓

      याधिचकाकता- और कुछ अन्य लोगों के लिखलाफ अधिधदिनयम, 1952            ।मखु्य आरोप यह था दिक याधिचकाकता- ने कुछ न्यासों के लिलए
                   धन एकत्र करने के लिलए अपने पद का दरुुपयोग दिकया।दिवशेष न्यायाधीश ने भिशकायत का संज्ञान लिलया और प्रदि0या जारी की।

                 याधिचकाकता- दिवशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश हुआ और दिवशेष न्यायाधीश के अधिधकार के्षत्र के संबंध में आपलि[यां उठाई।चूंदिक
       दिवशेष न्यायाधीश ने आपलि[यों को खारिरज कर दिदया,    इसलिलए याधिचकाकता- ने टी.       आपराधिधक संशोधन के माध्यम से उच्च

                    न्यायालय।इस बीच राज्य सरकार ने उक्त मामले की सनुवाई के लिलए एक दिवशेष न्यायाधीश को नादिमत करते हुए एक अधिधसूचना
जारी की।आपराधिधक संशोधन को खारिरज कर दिदया गया था।

जी.

 कोई नहीं।

▾ 326

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

[ 1991 ] एसयपूीपी।3   एस सी आर।
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   दिवशेष न्यायाधीश के समक्ष,      याधिचकाकता- ने नई आपलि[याँ उठाई ं दिक

क.

         उनके लिखलाफ आरोप दिनराधार थे और इसलिलए भी दिक वे एम. एल. ए. थे,          राज्यपाल की मंजूरी के दिबना संज्ञान लेना वैध नहीं था।
                    उन्होंने सुनवाई स्थदिगत करने का भी अनुरोध दिकया।दिवशेष न्यायाधीश ने यह दिवचार व्यक्त दिकया दिक राज्यपाल की मंजूरी के दिबना
                   मामला नहीं चल सकता है और तदनुसार उन्होंने आरोपी को आरोपमुक्त कर दिदया।इसके बाद प्रथम प्रधितवादी बी ने इस न्यायालय

  का दरवाजा खटखटाया।

      इस न्यायालय का दिवचार था दिक एम. एल. ए. आई. पी. सी.   की धारा 21    के अथ- में '  लोक सेवक'      नहीं था और इसलिलए मंजूरी
         का सवाल ही नहीं उठता था।मामले के इस दृदिष्टकोर्ण में,            इसने दिवशेष न्यायाधीश के आदेश को दरदिकनार कर दिदया और दिनदKश

दिदया दिक मुकदमे को उस चरर्ण से आगे बढ़ना चादिहए जिजस पर याधिचकाकता- को आरोपमुक्त दिकया गया था।याधिचकाकता- द्वारा दायर
  संबंधिधत अपील में,                  इस न्यायालय ने इस दिवचार की पुदिष्ट की दिक दिनजी भिशकायत पर भी संज्ञान लिलया जा सकता ह।ै

डी.

      इस न्यायालय के दिनदKशों के अनुसरर्ण में,   दिवशेष मामला था

                  उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंपा गया।याधिचकाकता- ने आपलि[ जताई दिक मामले की सुनवाई केवल आपराधिधक कानून
 संशोधन अधिधदिनयम, 1952                 के तहत सरकार द्वारा दिनयकु्त दिवशेष न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है और उच्च न्यायालय के

                     न्यायाधीश को इस तरह के मामले की सनुवाई करने का कोई अधिधकार के्षत्र नहीं ह।ैयह और अन्य संबंधिधत आपलि[यों को उच्च
        न्यायालय के न्यायाधीश ने खारिरज कर दिदया था।याधिचकाकता- ने

ई.

               उक्त आदेश के लिखलाफ अपील की गई और इस अदालत ने इसे खारिरज कर दिदया।बाद में,       काय-वाही को उच्च न्यायालय के एक
अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरिरत कर दिदया गया, जिजन्होंने 21 आरोप बनाए लेदिकन प्रत्यथc द्वारा प्रस्तादिवत 22 अन्य शीषd के

                  तहत आरोप तय करने से इनकार कर दिदया।प्रथम प्रत्यथc ने उक्त आदेश के लिखलाफ इस न्यायालय का पक्ष लिलया,    जहाँ तक दिक
       उसने उसे तयैार करने से इनकार कर दिदया।

 च

        कुछ शुल्क।इस अदालत ने इसकी अनुमधित दी थी।इसके बाद,          काय-वाही को उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश को
   स्थानांतरिरत कर दिदया गया,  जिजन्होंने 79               आरोप बनाए और मुकदमे को आगे बढ़ाया।कई गवाहों से पूछताछ की गई।उस स्तर पर
       याधिचकाकता- ने दडं प्रदि0या संदिहता की धारा 197            की संवैधादिनक वैधता पर सवाल उठाते हुए इस अदालत का दरवाजा

खटखटाया।पी. सी.                   याधिचकाकता- द्वारा आरोप तय करने के आदेश और एक अन्य आदेश के लिखलाफ दो एसएलपी भी दायर दिकए
 गए थे।आई. डी. 1 पर,    इस न्यायालय ने 1984                में जारी इस न्यायालय के दिनदKशों के बाद लिलए गए उक्त दिवशेष मामले में सभी

                     काय-वाही को रद्द कर दिदया।इसके परिरर्णामस्वरूप फस्ट- रसे्पॉन डेंट द्वारा एक वष- की अवधिध में दज- दिकए गए अपने साक्ष्य को
व्यावहारिरक रूप से पूरा करने के बाद काय-वाही अदिनधिhत हो गई।मामला अब एच आपराधिधक काननू संशोधन अधिधदिनयम, 1952

         के अनुसार दिवशेष अदालत में आगे बढ़ना था।चूंदिक इस 327      में कोई प्रगधित नहीं हुई थी।

ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस. नायक

:

 मामले में,                     प्रथम प्रधितवादी ने उच्च न्यायालय में दज- साक्ष्य को दिवशेष न्यायाधीश के न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मानने के लिलए
               इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर दिकया।उक्त आवेदन भी वत-मान मामलों का दिहस्सा ह।ैइस बीच,     एक अधिधवक्ता ने उक्त

                      दिवशेष मामले की सुनवाई के लिलए एक दिवशेष न्यायाधीश नादिमत करने के लिलए राज्य सरकार को दिनदKश देने के लिलए उच्च न्यायालय
                       के समक्ष एक रिरट याधिचका दायर की।उच्च न्यायालय ने कहा दिक इस बी न्यायालय के दिनदKश को देखते हुए राज्य सरकार के लिलए
           एक दिवशेष न्यायाधीश की दिनयदुिक्त को अधिधसूधिचत करना आवश्यक था।तदनुसार राज्य सरकार

     एक दिवशेष न्यायाधीश दिनयकु्त दिकया गया,  और 16.9.91              पर दिवशेष न्यायाधीश ने पक्षों को आगे के कदमों के लिलए उनके सामने
       उपस्थिस्थत होने के लिलए नोदिटस जारी दिकए।इसके बाद
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           जमानती वारटं जारी दिकए गए और याधिचकाकता- को जमानत दे दी गई।

एस.

   दसूरी रिरट याधिचका में याधिचकाकता-,            एक वकील को तत्कालीन रले मंत्री की हत्या के मामले में 6.7.1975    पर दिगरफ्तार दिकया
 गया था।

           और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की हत्या का प्रयास।पहले मामले में, 10.11.1975       पर आरोप पत्र दायर दिकया गया
                  था।दसूरे मामले में याधिचकाकता- को दोषी ठहराया गया और चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।हालाँदिक

           याधिचकाकता- ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपील में जमानत प्राप्त की,          लेदिकन उसे रिरहा नहीं दिकया जा सका क्योंदिक वह दसूरे
    मामले में भी शादिमल था।आई. डी. 1 पर,               इस अदालत ने याधिचकाकता- को जमानत दे दी और मामले को पटना से दिदल्ली

स्थानांतरिरत करने का भी आदेश दिदया।याधिचकाकता- को दिदल्ली की अदालत में पेश दिकया गया और जनवरी, 1981 में आरोप तय
                दिकए गए।बड़ी मात्रा में साक्ष्य और कई मध्यस्थ वाता-कार पक्षकारों को देखते हुए मुकदमे में लगभग 5    साल लग गए।अभिभयोजन
                      पक्ष ने कुछ गवाहों को बरी कर दिदया।याधिचकाकता- ने बरी दिकए गए कुछ गवाहों को तलब करने के लिलए एक आवेदन दायर दिकया।

       दिनचली अदालत ने आवेदन को खारिरज कर दिदया,            याधिचकाकता- ने पुनरीक्षर्ण याधिचका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा
                   खटखटाया।उच्च न्यायालय ने रिरट याधिचका को स्वीकार कर लिलया और मुकदमे में आगे की सभी काय-वाही पर रोक लगा दी;  रोक

जारी ह।ै

डी.

ई.

 च

                   दोनों याधिचकाकता-ओं ने आपराधिधक काय-वाही को इस आधार पर रद्द करने के लिलए वत-मान रिरट याधिचकाओं को प्राथदिमकता दी दिक
त्वरिरत सनुवाई के उनके मौलिलक अधिधकार का उल्लंघन दिकया गया ह।ै

 दसूरी बात, अथा-त।,                  पटना में दिबहार उच्च न्यायालय के फैसले के लिखलाफ दिबहार के जी राज्य द्वारा आपराधिधक अपील को
                प्राथदिमकता दी गई ह।ैयाधिचकाकता-ओं की ओर से यह तक- दिदया गया दिक वे त्वरिरत सुनवाई के हकदार हैं,   जिजसका अधिधकार

   संदिवधान के अनुच्छेद 21    से प्राप्त होता ह।ै

         संदिवधानः त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार को साथ-क बनाने के लिलए,       सक्षम और प्रभावी लागू करने के लिलए,     एक बाहरी सीमा होनी
    चादिहए जिजससे आगे एच 328

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

[ 1991 ] एसयपूीपी।3   एस सी आर।

    काय-वाही जारी रखना अनुच्छेद 21   का उल्लंघन होगा।

2

             इस न्यायालय ने पहले ही मामले में ऐसी बाहरी सीमा दिनधा-रिरत कर दी है

16                 वष- से कम आयु के बच्चों को सामान्य अनुप्रयोग के लिलए एक समान दिनयम दिवकजिसत करना होगा।

अपीलाथc-                   राज्य ने तक- दिदया दिक दिकसी भी काय-वाही को देरी के आधार पर रद्द नहीं दिकया जा सकता है,    और अदालतें हमेशा
दिनचली अदालत को उपयकु्त दिनदKश जारी करके त्वरिरत सुनवाई सदुिनधिhत कर सकती हैं, जिजसमें अदालत में स्थानांतरर्ण के आदेश

 शादिमल हैं,        जहां शीघ्र दिनपटान सदुिनधिhत दिकया जा सकता है;     दिक जबदिक अमेरिरका में '    त्वरिरत सनुवाई का अधिधकार'   व्यक्त और
 अयोग्य ह,ै           भारत में यह केवल न्याय और दिनष्पक्षता का एक घटक ह;ै   दिक अनुच्छेद 21        को दिनदKश जिसद्धांतों का मजाक बनाने के

       रूप में नहीं माना जा सकता है और

  ग समानता खंड;                       दिक दिकसी भी बाहरी सीमा को दिनधा-रिरत करना न तो अनुमेय है और न ही संभव है और इस तरह के न्याधियक
        दिवधान की गारटंी देने वाला कोई पूव-वतc नहीं था।
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प्रत्यथc-     भारत संघ की ओर से,                 यह तक- दिदया गया था दिक इस न्यायालय को संबंधिधत कोई मानदडं या दिदशादिनदKश दिनधा-रिरत नहीं
 करने चादिहए

डी.

   त्वरिरत सनुवाई का अधिधकार,              क्योंदिक दडं प्रदि0या संदिहता में इस संबंध में पया-प्त प्रावधान हैं और धारा 482    पया-प्त उपचार के रूप
                       में काम कर सकती ह।ै और यह दिक याधिचकाकता- स्वयं मामलों की सुनवाई में देरी के लिलए जिजम्मेदार थे और वे इसकी भिशकायत

   नहीं कर सकते थे

      त्वरिरत सुनवाई के उनके अधिधकार का उल्लंघन।

ई.

मामलों को खारिरज करते हुए, यह न्यायालय,

अवधारिरत 1.1                     त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार को भारत के संदिवधान में मौलिलक अधिधकारों में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं दिकया
 गया ह,ै                  जैसा दिक अमेरिरकी संदिवधान के छठे संशोधन में स्पष्ट रूप से इस अधिधकार को मान्यता दी गई ह।ैए. के.   गोपालन के मामले

              में यह चकू और अभिभदिनर्ण-य बताता है दिक जब तक गोपालन इस के्षत्र में थे,       तब तक इस अधिधकार का अनुच्छेद 21    से बहने वाले
               मौलिलक अधिधकार के रूप में दावा या मान्यता क्यों नहीं दी गई थी।एक बार जब आर. सी.        कूपर में गोपालन का शासन समाप्त हो

        गया और इसका जिसद्धांत मेनका गांधी में अनुच्छेद 21    तक दिवस्तारिरत हो गया,   तो अनुच्छेद 21    गोपालन में रखे गए प्रधितबंधात्मक
                      अथ- से मुक्त हो गया।यह एक ऐसी शदिक्त और जीवन शदिक्त प्राप्त करने के लिलए आया जिजसका अब तक कोई मूल्यांकन नहीं दिकया
 गया था,         और जी के बाद की न्याधियक घोषर्णाओं के साथ,       त्वरिरत मुकदमे के अधिधकार को अनुच्छेद 21      में दिनदिहत के रूप में

                 मान्यता दी गई और अब यह अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यदिक्त के मौलिलक अधिधकार का गठन करता ह।ै[ 354 - एच; 355 ए-
सी] 1.2    ।संदिवधान के अनुच्छेद 21   में दिनदिहत दिनष्पक्ष,            न्यायसंगत और उधिचत प्रदि0या अभिभयकु्त पर तेजी से मुकदमा चलाने का
अधिधकार देती ह।ैत्वरिरत सनुवाई का अधिधकार अभिभयकु्त का अधिधकार ह।ैतथ्य यह है दिक एक त्वरिरत मुकदमा भी है
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जनदिहत में या यह दिक यह सामाजिजक दिहत की भी सेवा करता है, ए को अभिभयकु्त का अधिधकार नहीं बनाता ह।ैयह सभी संबंधिधत
                 लोगों के दिहत में है दिक अभिभयकु्त के अपराध या दिनद\षता का जल्द से जल्द दिनधा-रर्ण दिकया जाए।

   परिरस्थिस्थधितयों में संभव ह।ै[ 377 - डी] 1.3  ।अनुच्छेद 21           से आने वाले त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार में सभी शादिमल हैं

चरर्ण,  अथा-त् जाँच, जाँच, दिवचारर्ण,        अपील पुनरीक्षर्ण बी और पुनः दिवचारर्ण का चरर्ण।[ 377 - ई]

आर. सी.   कॉपर बनामभारत संघ, [1970] एससीआर 564;    मेनका गांधी बनाम।भारत संघ, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 
592;   हुसैनारा खातून (आई)  बनाम।दिबहार राज्य, [1979] 3 एस. सी. आर. 169;   हुसैनारा खातून (II)  बनाम।दिबहार राज्य, 
[1979] 3 एस. सी. आर. 393;   हुसनैारा खातनू (III) v.  दिबहार राज्य, [1979] 3  एससीआर 532;    सी दिबहार राज्य बनाम।

    उमा शंकर केत्रीवाल और अन्य।, [ 1981 ] 2 एस. सी. आर. 402;   खदरा पहादिड़या बनाम।दिबहार राज्य, [1983] 2 एस. 
सी. सी. 104;     महाराष्ट्र राज्य बनामचंपालाल पुंजाजी शाह, [1982] 1 एस. सी. आर. 299; टी. वी.  वथीस्वरन
बनामतदिमलनाडु राज्य,

आई.

[ 1983 ] 2 एस. सी. आर. 348; एस.   गुइन और अन्य।वी.   ग्रिंuडलाया बैंक लिलदिमटेड, [1985] सप्लीमेंट।3 एस. सी. आर. 
818;    शीला बासK और अन्य।वी.    भारत संघ और अन्य।, [ 1986 ] 3  एससीआर 562; डी

   रघुबीर सिंसह और अन्य।वी.  दिबहार राज्य, [1986] 3  एससीआर 802;   राकेश सक्सेना बनाम।राज्य, [1987] 1  एससीआर
173;       श्रीदिनवास गोपाल बनाम।कें द्र शाजिसत प्रदेश अरुर्णाचल प्रदेश, [1988] पूरक।( 1 ) एस. सी. आर. 477; टी. जे. 

  स्टीफन और अन्य।वी.  पारले बॉटलिंलग कं. (पी)  लिलदिमटेड और अन्य।, [ 1988 ] 3  एससीआर 296; ए. पी.  बनाम राज्यपी. 
वी. पदिवत्रन, [1990] 2 एस. सी. सी. 340,   पर भरोसा दिकया।
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ए. के.   गोपालन बनाममद्रास राज्य, [1950] एस. सी. आर. 88, संदर्भिभत।2.  वास्तव में,     त्वरिरत सनुवाई का अधिधकार
 अंतर्निनदिहत है

     इस देश का वैधादिनक कानून।धारा 309 Cr.P.C  की उप-धारा 1  और 2.  और धारा 344 Cr.P.C  की उप-  धारा 1 और 1 ए. 
  को धारा 482 सी. आर.     के साथ पढ़ा जाना ह।ैपी. सी.          जो उच्च न्यायालय की अंतर्निनदिहत शदिक्तयों को बचाता ह।ैच

            बाद वाला प्रावधान उच्च न्यायालय की पारिरत करने की शदिक्त को मान्यता देता ह।ै

"                     न्याय के उद्देश्यों को सुरधिक्षत करने के लिलए दिकसी भी न्यायालय की प्रदि0या के दरुुपयोग को रोकने के लिलए या अन्यथा"  उधिचत
  आदेश।कई मामलों में,                 उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय ने काय-वाही को छोड़ने या बंद करने का दिनदKश दिदया है जहां

                      ऐसी काय-वादिहयाँ न्यायालय की प्रदि0या का दरुुपयोग करती हैं या जहाँ न्याय के उद्देश्यों के लिलए ऐसी कार-वाई की माँग की जाती
ह।ैइस प्रकार जी अनुच्छेद 21 के अलावा भी, इस देश में अदालतें आपराधिधक मामलों में अनुधिचत देरी से अवगत रही हैं और

                       जहां भी अत्यधिधक देरी हुई या जहां काय-वाही बहुत लंबे समय से लंदिबत थी और आगे की दिकसी भी काय-वाही को दमनकारी और
   अनुधिचत माना गया था,         उन्हें उधिचत आदेश देकर समाप्त कर दिदया गया था।[ 365 बी-एच; 366-ए, ई]
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[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

  मनचंदर वी।हदैराबाद राज्य, [1955] 2 एस. सी. आर. 524;  वीरभद्र बनाम।

क.

 रामास्वामी नायकर, [1959] एस. सी. आर. 1211;    चज्जू राम बनाम।राधे श्याम, [1971]  पूरक।एससीआर 172; यू. पी. 
  राज्य बनामकदिपल देव शुक्ला, [1972] 3 एससीसी 504,   पर भरोसा दिकया।

3.1 .    संदिवधान के अनुच्छेद 21                  में कहा गया है दिक दिकसी भी व्यदिक्त को कानून द्वारा दिनधा-रिरत प्रदि0या के अनुसार उसके जीवन या
             स्वतंत्रता से वंधिचत नहीं दिकया जाएगा।इस देश में मुख्य प्रदि0यात्मक कानून दडं प्रदि0या संदिहता, 1973    ह।ैकई अन्य अधिधदिनयमों में

       भी कई प्रदि0यात्मक प्रावधान हैं।मेनका गांधी के बाद,           इस बात पर शायद ही कोई दिववाद हो दिक अनुच्छेद 21  में 'काननू'  को
अनुच्छेद 14 और 19 में दिनदिहत तक- संगतता और दिनष्पक्षता की कसौटी का जवाब देना ह,ै अथा-त, इस तरह के कानून को एक

      ऐसी प्रदि0या प्रदान करनी चादिहए जो दिनष्पक्ष,     उधिचत और न्यायपूर्ण- हो।केवल तभी,  यह अनुच्छेद 21     के आदेश के अनुरूप होगा।
 वास्तव में,    जहां भी आवश्यक हो,                  ऐसी दिनष्पक्षता को ऐसे काननू में पढ़ा जाना चादिहए।यह नहीं कहा जा सकता है दिक एक कानून

         जो दिकसी आपराधिधक मामले की उधिचत रूप से त्वरिरत जांच,        परीक्षर्ण और दिनष्कष- का प्रावधान नहीं करता ह,ै  वह दिनष्पक्ष, 
      न्यायसंगत और उधिचत ह।ैयह अभिभयकु्त के साथ-           साथ समाज दोनों के दिहत में है दिक एक आपराधिधक मामला

        डी जल्द ही समाप्त हो गया।यदिद अभिभयकु्त दोषी है,       तो उसे ऐसा घोदिषत दिकया जाना चादिहए।समाज!       दिहत दोषी को दंधिडत करने और
      दिनद\ष को दोषमुक्त करने में दिनदिहत ह,ै          लेदिकन इस दिनर्ण-य पर उधिचत पे्रषर्ण के साथ पहुचंा जाना चादिहए-उधिचत

                     मामले की सभी परिरस्थिस्थधितयों में।चूँदिक यह अभिभयकु्त है जिजस पर अपराध का आरोप लगाया गया है और वह व्यदिक्त भी है जिजसका
 जीवन और/     या स्वतंत्रता खतरे में है,             इसलिलए यह कहना उधिचत है दिक उसे तेजी से मकुदमा चलाने का अधिधकार ह।ैतदनुसार, ई

               यह राज्य का दाधियत्व है दिक वह इस अधिधकार का सम्मान करे और इसे सुदिनधिhत कर।े[ 374 डी-एच] 3.2    ।अपराध के लिलए
आरोदिपत होने का तथ्य ही चिंचता का दिवषय ह।ैयह 1 के बीच व्यदिक्त की प्रधितष्ठा और स्थिस्थधित को प्रभादिवत करता है

                    सहकर्निमयों और समाज में।यह चिंचता और खच- का कारर्ण ह।ैअगर उसे दिगरफ्तार दिकया जाता है तो यह अधिधक होता ह।ैयदिद यह
   एक गंभीर अपराध है,       तो व्यदिक्त अपना अपराध खो सकता ह।ै

 च

जीवन, स्वतंत्रता,                    करिरयर और वह सब जो वह संजोए रखता ह।ैदडं प्रदि0या संदिहता के प्रावधान सुसंगत हैं और वास्तव में इस
    धारा को स्पष्ट करते हैं।
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           भिशष्य।वे शीघ्र जाँच और त्वरिरत और दिनष्पक्ष सुनवाई का प्रावधान करते हैं।[ 374 - एच; 375-ए, बी]

   माधेश्वर सिंसह बनाम।दिबहार राज्य, ए. आई.  आर 1986  पटना 324; राज्य

जी.

वी.  मकसूदम सिंसह, ए. आई. आर. 1986  पटना 38,   ने मंजूरी दी।

बाक- र वी.यूग्रिंनगो, (33   लॉयस- एडन। 101);    स्ट्र ंक बनाम।संयकु्त राज्य अमेरिरका, (37

 लॉयस- एडन।2nd, 56); बेल v.अभिभयोजन दिनदेशक, जमैका, (1985) 2  एईआर 585;    संयकु्त राज्य अमेरिरका बनाम।हॉक, 
(88   लॉयस- एडन। 2nd, 640), संदर्भिभत।
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4.1 .                      त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार में दिनदिहत चिंचताओं में कहा गया है दिक अभिभयकु्त को दोषी ठहराए जाने से पहले अनावश्यक या
           अनावश्यक रूप से लंबे समय तक कारावास में नहीं रखा जाना चादिहए; चिंचता, चिंचता,        खच- और उसके व्यवसाय और शांधित में

गड़बड़ी, जो एक अनुधिचत रूप से लंबी जांच के परिरर्णामस्वरूप होती ह।ै

                  जांच या मकुदमा न्यूनतम होना चादिहए और अनुधिचत देरी से बचना चादिहए क्योंदिक इसके परिरर्णामस्वरूप अभिभयकु्त की अपना बचाव
       करने की क्षमता में कमी आ सकती है,   चाहे वह मृत्य,ु           गुमशुदगी या बी गवाहों की अनुपलब्धता के कारर्ण हो या अन्यथा।[ 377 

एफ-एच)।

4.2 .              यह आमतौर पर आरोपी होता है जो प्रो में देरी करने में रुधिच रखता ह।ै

आहार।हालाँदिक,                    दिकसी भी पक्ष द्वारा अपने अधिधकारों और दिहतों को सही सादिबत करने के लिलए सद्भावना से की गई काय-वाही को
                          देरी की रर्णनीधित के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही ऐसी काय-वाही को आगे बढ़ाने में लगने वाले समय को देरी के रूप

                        में दिगना जा सकता ह।ैकेवल गर्णना के दिदन में देरी करने के लिलए की गई तुच्छ काय-वाही या काय-वाही को सद्भावना से की गई
             काय-वाही के रूप में नहीं माना जा सकता ह।ैकेवल यह तथ्य दिक एक आवेदन/         याधिचका स्वीकार की जाती है और एक उच्च
                        न्यायालय द्वारा दिदए गए स्थगन का आदेश अपने आप में इस बात का कोई सबूत नहीं है दिक काय-वाही तुच्छ नहीं ह।ैबहुत बार ये

ठहराव पूव--पक्ष डी पर प्राप्त दिकए जाते हैं।

प्रधितदिनधिधत्व।[ 378 ए-डी]

4.3 .          यह दिनधा-रिरत करते समय दिक क्या अनुधिचत देरी हुई ह,ै         जिजसके परिरर्णामस्वरूप त्वरिरत सनुवाई के अधिधकार का उल्लंघन हुआ
ह,ै          दिकसी को सभी परिरचर परिरस्थिस्थधितयों को ध्यान में रखना चादिहए,    जिजसमें अपराध की प्रकृधित,     अभिभयकु्त और गवाहों की संख्या, 

   संबंधिधत न्यायालय का काय--भार,      प्रचलिलत स्थानीय स्थिस्थधितयां आदिद शादिमल हैं-        जिजसे प्रर्णालीगत देरी कहा जाता ह।ैत्वरिरत सुनवाई
                   सुदिनधिhत करना राज्य का दाधियत्व है और राज्य में न्यायपालिलका भी शादिमल ह।ैऐसे मामलों में पांधिडत्यपूर्ण- दृदिष्टकोर्ण के बजाय

      यथाथ-वादी और व्यावहारिरक दृदिष्टकोर्ण अपनाया जाना चादिहए।[ 378 डी-ई]

4.4 .             प्रत्येक दिवलम्ब आवश्यक रूप से अभिभयकु्त के प्रधित पवूा-uह नहीं रखता ह।ैएफ हालांदिक,       अत्यधिधक लंबी देरी को पूवा-uह के
                    अनुमादिनत प्रमार्ण के रूप में लिलया जा सकता ह।ैइस संदभ- में अभिभयकु्तों को कैद करने का तथ्य भी प्रासंदिगक होगा।अभिभयोजन पक्ष

            को उत्पीड़न नहीं बनने दिदया जाना चादिहए।लेदिकन अभिभयोजन कब उत्पीड़न बन जाता है,         यह दिफर से दिकसी दिदए गए मामले के
तथ्यों पर दिनभ-र करता ह।ै[ 378 - एफ]

जी.

यू. एस. वी. इवेल, (15  लॉयस- एडन।2 एन. डी., 627, संदर्भिभत।

5.                आपराधिधक काय-वाही के समापन के लिलए कोई समय सारिरर्णी दिनधा-रिरत करना संभव नहीं ह।ैअपराध की प्रकृधित,   अभिभयकु्तों की
संख्या,  गवाहों की संख्या,     दिवशेष अदालत में काम का बोझ,            संचार के साधन और कई अन्य परिरस्थिस्थधितयों को ध्यान में रखना
होगा।
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 एच 332    सव\च्च न्यायालय रिरपोट- · [1991] एसयूपीपी।3 एस. सी. आर. ए.         अपनी प्रकृधित के कुछ अपराध जैसे षड्यंत्र के
मामले,   दरुूपयोग स्वादिमत्व के मामले, गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी, राजद्रोह,         लोक सेवकों द्वारा अवैध भाग की संपलि[ का
अधिधuहर्ण,                   उच्च लोक सेवकों और उच्च लोक अधिधकारिरयों के लिखलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और मुकदमे में अधिधक समय

 लगता ह।ैदिफर,  प्रत्येक न्यायालय, जिजले,       के्षत्र और राज्य में काम का बोझ अलग-       अलग होता ह।ैकई स्थानों पर आवश्यक संख्या में
      अदालतें उपलब्ध नहीं हैं।बी कुछ स्थानों पर,     बार के सदस्यों द्वारा बार-      बार की जाने वाली हड़तालें काय--    अनुसूची में हस्तके्षप

  करती हैं।इस प्रकार,               चीजों की प्रकृधित और वत-मान परिरस्थिस्थधितयों में एक समय सीमा तय करना संभव नहीं है,   जिजसके बाद
                    आपराधिधक काय-वाही की अनुमधित नहीं दी जाएगी।अमेरिरका में भी सव\च्च न्यायालय ने ऐसी रखेा खींचने से इनकार कर दिदया है

                     और न ही यनूाइटेड ग्रिंकगडम में ऐसी रखेा खींची गई ह।ैजहाँ कहीं भी त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार के उल्लघंन की भिशकायत हो

दिमले।

    ग को बनाया जाता ह,ै                   एक अदालत को मामले की सभी परिरस्थिस्थधितयों पर दिवचार करना होता है और एक दिनर्ण-य पर पहुचंना होता
               है दिक क्या वास्तव में काय-वाही अन्यायपूर्ण- रूप से लंबी अवधिध से लंदिबत ह।ैकई मामलों में,       आरोपी स्वयं देरी के लिलए जिजम्मेदार हो

                     सकता ह।ैऐसे मामलों में उसे अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमधित नहीं दी जा सकती ह।ैप्रत्येक मामले को उसके तथ्यों पर
                    दिनर्ण-य लेने के लिलए छोड़ दिदया जाना चादिहए।इसलिलए दांधिडक काय-वादिहयों के समापन के लिलए एक बाहरी समय सीमा खोजना या

                      दिनधा-रिरत करना न तो उधिचत है और न ही व्यवहाय- ह।ैत्वरिरत सुनवाई के अधिधकार को प्रभावी बनाने के लिलए ऐसा करना भी
 आवश्यक नहीं ह।ै

[ 375 जी-एच; 376 ए-सी]

6.  दिकसी मामले में,                  यदिद कोई अभिभयकु्त त्वरिरत सुनवाई की मागं करता है और दिफर भी उसे वह नहीं दिदया जाता है,   तो यह उसके
                     पक्ष में एक प्रासंदिगक कारक हो सकता ह।ैलेदिकन वह इस आधार पर त्वरिरत सुनवाई के अपने अधिधकार के उल्लंघन की भिशकायत

करने से वंधिचत नहीं है दिक उसने त्वरिरत सुनवाई के लिलए नहीं कहा या उस पर जोर नहीं दिदया।[ 376 - एफ]7. आम तौर पर, 
     उल्लंघन से बहने वाला एकमात्र परिरर्णाम

   त्वरिरत सनुवाई का अधिधकार,    जैसा भी मामला हो,  आरोपों और/           या दोषजिसधिद्ध को रद्द करना ह।ैलेदिकन यह एकमात्र आदेश नहीं है
                       जो अदालत के लिलए खलुा ह।ैदिकसी मामले में अपराध की प्रकृधित सदिहत तथ्य ऐसे हो सकते हैं दिक आरोपों को रद्द दिकया जा सके।

 च

      न्याय के दिहत में नहीं होना चादिहए।आलिखरकार,  प्रत्येक अपराध,     दिवशेष रूप से आर्भिथक अपराध,     जो सरकारी अधिधकारिरयों और
      खाद्य पदाथd में दिमलावट से संबंधिधत हैं -

       समाज के लिखलाफ अपराध।यह वास्तव में समाज है-         राज्य जो अपराधी पर मुकदमा चलाता ह।ैऐसे मामलों में,  जहां
आरोपों/            दोषजिसधिद्ध को रद्द करना न्याय के दिहत में नहीं हो सकता है,           अदालत के लिलए ऐसे उपयकु्त आदेश पारिरत करने के लिलए

           खलुा होगा जो मामले की परिरस्थिस्थधितयों में न्यायसंगत माने जा सकते हैं।

[ 376 जी-एच; 377-ए, बी]8.अंततः, अदालत को कई प्रासंदिगक कारकों-'संतुलन परीक्षर्ण' या 'संतुलन प्रदि0या'-को संतुलिलत
                       और तौलना होता है और प्रत्येक मामले में यह दिनधा-रिरत करना होता है दिक क्या दिकसी मामले में त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार से

   इनकार दिकया गया ह।ै[ 379 - सी]

एच.
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ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस. नायक

9.                       त्वरिरत सनुवाई के अधिधकार से इनकार करने और उस कारर्ण से राहत ए के आधार पर आपलि[ को पहले उच्च न्यायालय को
              संबोधिधत दिकया जाना चादिहए।भले ही उच्च न्यायालय इस तरह की याधिचका पर दिवचार करता ह,ै       आम तौर पर उसे रोक नहीं लगानी

चादिहए

काय-वादिहया,ँ        गंभीर और असाधारर्ण प्रकृधित के मामले को छोड़कर।हालाँदिक,       उच्च न्यायालय में ऐसी काय-वाही का दिनपटान
      प्राथदिमकता के आधार पर दिकया जाना चादिहए।[ 379 जी, एच]
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10.1 .    तत्काल मामले में (        महाराष्ट्र के पूव- मुख्यमंत्री द्वारा दायर रिरट याधिचका), 1988       तक यह याधिचकाकता- ही था जो समय-
समय पर कई आपलि[यां उठा रहा था और मुकदमे पर रोक लगा रहा था।हो सकता है दिक कुछ असामान्य घटनाओं के लिलए वही

     प्रर्णाली आंभिशक रूप से जिजम्मेदार थी।प्रधितवादी-          भिशकायतकता- को दिनधिhत रूप से दोषी नहीं ठहराया जाना था।[ 383 - डी] सी

10.2 .                   तथ्यों और परिरस्थिस्थधितयों पर दिवचार करने पर यह आपराधिधक काय-वाही को रद्द करने के लिलए उपयकु्त मामला नहीं ह।ै
 उधिचत दिदशा

        ददैिनक आधार पर त्वरिरत सनुवाई का दिनदKश देना ह।ैतदनुसार,            इस मामले के लिलए नादिमत दिवशेष न्यायाधीश को इस मामले को
          प्राथदिमकता के आधार पर लेने और इसे समाप्त होने तक दिदन-        प्रधितदिदन आगे बढ़ने का दिनदKश दिदया जाता ह।ैडी.

[ 384 - बी]

आर. एस.  नायक बनामए. आर.  अंतुले [1984] 2 एस. सी. आर. 495; आर. एस.  नायक बनामए. आर. अंतुले [1984] 2 
एस. सी. आर. 914; आर. एस.  नायक बनामए. आर.  अंतुले [1986] 2 एस. सी. सी. 716;

ई.

ए. आर. अंतुले बनामआर. एस. नायक [1988] 2 एस. सी. सी. 602, संदर्भिभत।11.1 .दसूरी रिरट याधिचका में, अभिभलेख की
                  सामuी से यह स्पष्ट है दिक अभिभयोजन पक्ष को दिकसी भी देरी की रर्णनीधित या उस मामले के लिलए,   आपराधिधक काय-वाही दिदल्ली

                      स्थानांतरिरत होने की तारीख से मुकदमे के सचंालन में कोई देरी करने के लिलए दोषी नहीं ठहराया जा सकता ह।ैइस अवधिध के लिलए
   अदालत की काय-वाही एफ, यानी 1979 के बाद,               स्पष्ट रूप से स्थादिपत करती है दिक इस अवधिध के दौरान अभिभयोजन पक्ष हमेशा

        मकुदमे को जारी रखने के लिलए उत्सकु रहा ह।ै[ 384 - D] 11.2          ।दिदल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिदए जाने के बाद
                   याधिचकाकता- के कारावास की शुद्धता या अन्यथा पर या इस सवाल पर दिक क्या अभिभयकु्त को अपनी दिगरफ्तारी के 90   दिदनों के

  बाद धारा 167 Cr.P.C                     के तहत रिरहा होने का अधिधकार था और इस रिरट याधिचका में इसी तरह के अन्य प्रश्नों पर दिनर्ण-य देना
    उधिचत नहीं ह।ैयदिद वास्तव में,      ऐसी कोई अवैधता की गई ह,ै         तो जब भी मामला अंधितम दिनपटारे के लिलए आएगा,   अदालत द्वारा उन

     पर दिवचार दिकया जाएगा।इस संदभ- में,                  यह ध्यान देना प्रासंदिगक है दिक याधिचकाकता- ने एच पर लगाए गए आरोपों को रद्द करने के
   लिलए नहीं कहा था

जी.

[ 1991 ] एसयूपीपी।3  एस सी आर।
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सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

क.

     उधिचत समय पर उक्त अवैधताओं का लेखा-           जोखा।इस स्तर पर काय-वाही को रद्द नहीं दिकया जा सकता है,     दिवशेष रूप से जब
         अभिभयोजन पक्ष ने पांच साल की अवधिध में फैले 151           गवाहों से पूछताछ करने के बाद अपना मामला पूरा कर लिलया ह।ै[ 385 - 

सी, डी]

11.3 .           इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करना कदिठन है दिक क्या बी. सी. बी. आई.         न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिलए बाध्य था, 
कुछ

        बचाव पक्ष के पक्ष में उसके द्वारा दज- साक्ष्य,                इस कारर्ण से दिक यह लंदिबत आपराधिधक संशोधन में सीधे मुद्दे में ह।ैयह कहना पया-प्त
                है दिक यह पूरी काय-वाही को रद्द करने के लिलए एक वैध आधार प्रदान नहीं करता है

  मामले की परिरस्थिस्थधितयाँ।[ 385- एफ, जी]।

एस.
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11.4 .        मामले की सभी परिरस्थिस्थधितयों पर दिवचार करने पर,  रद्द करें

    इस स्तर पर आरोप और/                या आपराधिधक काय-वाही करना उधिचत और उधिचत नहीं होगा।इस मामले में उधिचत आदेश दिदल्ली उच्च
  न्यायालय से 1986      की आपराधिधक पनुरीक्षर्ण याधिचका संख्या 191    का जल्द से जल्द,       अधिधमानतः दो महीने की अवधिध के

             भीतर दिनपटारा करने का अनुरोध करना ह।ैआपराधिधक पनुरीक्षर्ण पुनरीक्षर्ण याधिचका के दिनपटारे के बाद,   दिवचारर्ण न्यायाधीश मामले
       को उठाएगा और परिरस्थिस्थधितयों में और अधिधमानतः दिदन-            प्रधितदिदन के आधार पर यथासंभव अधिधक से अधिधक अभिभयान के साथ
 आगे बढे़गा।[ 386 - सी, डी]12.             इस आशय के दिनदKश के लिलए आवेदन दिक बंबई उच्च न्यायालय में 1982    के दिवशेष मामले

 संख्या 24                      में अब तक दज- दिकए गए साक्ष्य को दिवशेष न्यायालय में दज- दिकए गए साक्ष्य के रूप में माना जाएगा जो अब

ई.

उक्त आपराधिधक मामले का परीक्षर्ण करें, खारिरज कर दिदया जाता ह।ैइस स्तर पर ऐसा दिनदKश देना न केवल इस न्यायालय के
 दिदनांदिकत 29.4.1988       के आदेश की समीक्षा के बराबर होगा,         बस्थिल्क उक्त आदेश की भावना के दिवपरीत भी होगा।[ 340 - ई; 

383-बी] ए. आर.  अंतुले बनाम।आर. एस.  नायक [1988] 2 एस. सी. सी. 602, संदर्भिभत।

 च

  मौलिलक न्यायदिनर्ण-यःलिललिखत याधिचका (सी. आर. एल) नं.833/90 & 268/87 .

(      भारत के संदिवधान के अनुच्छेद 32  के तहत)।

 सदिहत

जी.

1987    की आपराधिधक अपील सं. 126  और सी. आर. एल.एम. पी. सं.8605 & 8623/91 .जी. रामास्वामी,  रासिंजदर
सच्चर, के. के. जिसन्हा, पी. पी. राव, डॉ. एन. एम.

घटते, जी. बी. भास्मे, आर. के. गग-, यू. आर. ललिलत और ए. के. एससीएन, ए. एन. सदजिसयार, एच. एस. के. दिबसराई, आर. 
एल. पंजवानी, आर. एस. शमा-,  रजंन दिद्ववेदी, आर. डी. ओवलाकर,

( ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]
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 राजेंद्र बंसी, डी. एन. बेवदी, दिनधितन प्रधान,  प्रवीर्ण पी. राव,   सुश्री हमेंधितका ए. वाही, एम. एन. श्रॉफ,  प्रमोद सरूप, ए. के. 
श्रीवास्तव,  सुश्री ए. सुभादिषनी, एम. गगंदावा, एस. वी. देशपांडे, बी. बी. सिंसह, ए. एस. भास्मे, राजीव धवन,   सुश्री रानी
जेठमलानी, टी. वी. एस. नरजिसम्हाचारी, एस. के. नंदी,  प्रवीर चौधरी,  अनीप सचथे,   सुश्री कुसमु चौधरी,  नरशे के. शमा-,  अशोक
माथुर, एम. वीरप्पा, के. आर. नास्थिम्बयार, एस. के. अदि†होत

       न्यायालय का दिनर्ण-य इसके द्वारा दिदया गया था

एस.

बी. पी. जे. ई. वी. ए. रडे्डी, जे.    इस अदालत को 12       साल से अधिधक समय हो गया ह।ै

   हुसैन आरा खातून [1979] (3) एस. सी. आर. 169            में घोदिषत दिकया गया है दिक त्वरिरत मुकदमे का अधिधकार अनुच्छेद 21  के
                     व्यापक दिवस्तार और सामuी में दिनदिहत ह।ैइसके बाद कई फैसलों ने इस जिसद्धांत की पुदिष्ट की।कभी भी असहमधित का नोट नहीं

आया ह।ैयह माना जाता है दिक इस अधिधकार के उल्लंघन में आरोपों और/या दोषजिसधिद्ध को रद्द करना शादिमल ह।ैहालाँदिक, अब हमारे
             सामने यह तक- दिदया गया है दिक ऐसा कोई भी मौलिलक अधिधकार अनुच्छेद 21           से नहीं आता ह।ैयह तक- दिदया जाता है दिक दिकसी

  भी मामले में,   यह अनुच्छेद 21                 द्वारा गारटंीकृत एक दिनष्पक्ष और उधिचत प्रदि0या का केवल एक पहलू है और इससे अधिधक कुछ
  नहीं।यह भी है

डी.
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          तक- दिदया दिक इस अधिधकार के उल्लंघन के परिरर्णामस्वरूप आरोपों और/           या दोषजिसधिद्ध को रद्द नहीं दिकया जाता ह।ैयह प्रस्तुत दिकया
   जाता है दिक अधिधकार,    यदिद एक भी ह,ै     तो एक अनाकार अधिधकार ह,ै          एक ऐसा अधिधकार जो हमारे संदिवधान द्वारा गारटंीकृत अन्य

      मौलिलक अधिधकारों से कुछ कम ह।ैदसूरी ओर,                अधिधकार के समथ-क चाहते हैं दिक हम एक कदम आगे बढ़ें और एक समय सीमा
                     दिनधा-रिरत करें जिजसके बाद दिकसी भी आपराधिधक काय-वाही को जारी रखने की अनुमधित नहीं दी जानी चादिहए।वे कहते हैं दिक इस

    तरह की सीमा के दिबना,                 अधिधकार केवल एक भ्रम और एक मनगढं़त बात बनी रहती ह।ैकई दृदिष्टकोर्ण ग्रिंबदओुं के समथ-कों ने
अपनी-                   अपनी दलीलें रखी हैं।हमें दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा संबोधिधत दिवस्तृत तकd का लाभ दिमला।बड़ी संख्या में मामले उद्धतृ

        दिकए गए हैं।दिवभिभन्न दृदिष्टकोर्ण प्रस्तुत दिकए गए हैं।हम करेंगे।

ई.

च

      उधिचत स्तर पर उन्हें संदर्भिभत करें।सबसे पहले,           इन मामलों को संदिवधान पीठ के समक्ष कैसे रखा गया ह।ै

2.    रिरट याधिचका संख्या 268/87      और कुछ अन्य आपराधिधक अपीलें सामने आई।ं

                      धिडवीजन बेंच के समक्ष जब अभिभयकु्त से यह आuह दिकया गया दिक सभी आपराधिधक काय-वाही को समाप्त करने के लिलए एक समय
          सीमा जी दिनधा-रिरत की जाए।इस तरह की समय सीमा के दिबना,            यह तक- दिदया गया था दिक त्वरिरत मुकदमे के अधिधकार की गारटंी
            केवल एक ढकोसला ही रहगेी।धिडवीजन बेंच की राय थी दिक उक्त तक- "        एक बहुत ही महत्वपूर्ण- सवंैधादिनक प्रश्न उठाता है"  जो "कई
                 मामलों में अधिधक बार उत्पन्न होने की संभावना है और इस प्रश्न पर दिनर्ण-य के सभी एच 336      में अदालतों में लंदिबत हजारों

     आपराधिधक मामलों में दरूगामी दिनष्कष- होंगे।

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

  एक देश "।तदनुसार,           पीठ ने मामलों को संदिवधान पीठ के समक्ष रखने का दिनदKश दिदया।इसके बाद,     अन्य मामले भी जोडे़ गए।
       हालाँदिक कई मामले हमारे सामने रखे गए हैं,              हमने वकील को संकेत दिदया दिक हम सभी मामलों में तथ्यात्मक पहलुओं में प्रवेश या

  जांच नहीं करेंगे,                   बस्थिल्क केवल पहले दो मामलों के तथ्यों को लेंगे।हमने सकेंत दिदया दिक हम इन दो मामलों का दिनपटारा करेंगे, 
अथा-त्, 1987 का डब्ल्यू. पी. संख्या 268 (रजंन दिद्ववेदी बनाम। राज्य) और लाड का डब्ल्यू. पी. संख्या 833

.  बी 1990 (ए. आर.  अंतुले बनाम।राज्य)               और उपयकु्त जिसद्धांतों को दिनधा-रिरत करने के बाद अन्य मामलों को एक खंड पीठ के
                   पास भेज दें।हम पक्षों की संबंधिधत दलीलों का दिवज्ञापन करने से पहले इन दोनों मामलों के तथ्यों पर ध्यान देंगे।3. डब्ल्यू. पी.  में
 तथ्य। नहीं।833/90

एस.

199   सी के डब्ल्यू. पी.  संख्या 833   में याधिचकाकता- ए. आर.   अंतुले प्रमखु थे।

1980   से जनवरी 1982      तक महाराष्ट्र के मंत्री रहे।भिशकायतकता- आर. एस.   नायक ने 1 जिसतंबर, 1981    को अपने आवेदन
      द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल से भ्रष्टाचार दिनवारर्ण अधिधदिनयम, 1947 (   इसके बाद '1947 अधिधदिनयम'    के रूप में संदर्भिभत)  की धारा

6                   के अनुसार अभिभयकु्त याधिचकाकता- पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध दिकया।अपने आवेदन पर राज्यपाल के जवाब
    की प्रतीक्षा दिकए दिबना उन्होंने 11 जिसतंबर, 1981    को मुख्य मेट्र ोपॉलिलटन मजिजस्ट्र ेट,     बॉम्बे के न्यायालय में (   आपराधिधक मामला

संख्या 76 (दिवदिवध)/81) के लिखलाफ एक भिशकायत दज- की।

1 आई>

        अभिभयकु्त और कुछ अन्य।उनका मामला यह था दिक याधिचकाकता--   अभिभयकु्त धारा 21 आई. पी. सी.       के अथ- में एक लोक सेवक
     था और उसने ऐसा दिकया ह।ै

धारा 161,165 आई. पी. सी.  और ई.   भ्रष्टाचार दिनवारर्ण अधिधदिनयम, 1947   की धारा 5       के तहत दडंनीय कई अपराध और
धारा 109  और 120-बी. आई. पी. सी.     के साथ पदिठत धारा 383  और 420 आई. पी. सी.       के तहत भी दिवद्वत मजिजस्ट्र ेट ने

        भिशकायतकता- से उसे संतुष्ट करने का आह्वान दिकया दिक 1947   की धारा 6         द्वारा आवश्यक वधै मंजूरी के दिबना भिशकायत कैसे
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        बनाए रखी जा सकती ह।ैएक्ट करें।पक्षकारों को सुनने के बाद,          उन्होंने कहा दिक इस तरह की मंजूरी के अभाव में,   भिशकायत धारा
384  और 109     के साथ पदिठत धारा 420            के तहत अपराधों के संदभ- को छोड़कर बनाए रखने योग्य नहीं थी

 च

 और 120-  बी आई. पी. सी.          इस आदेश पर भिशकायतकता- द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में 1981     के दिवशेष आपराधिधक आवेदन
 संख्या 1742       के माध्यम से सवाल उठाया गया था।

1

4.     इस बीच एक श्री पी. बी.         सामंत ने इसके लिखलाफ एक रिरट याधिचका दायर की

याधिचकाकता--आर. एस.                   नायक द्वारा दायर भिशकायत में आरोप लगाए गए कई जी सदिहत शदिक्त के दरुुपयोग के कई कृत्यों का
आरोप लगाने वाला आरोपी।रिरट याधिचका की अनमुधित दी गई थी।12 जनवरी, 1982 को जिजसके परिरर्णामस्वरूप याधिचकाकता- ने

      मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिदया।

5.    दिवशेष आपराधिधक आवेदन संः1742    भिशकायत द्वारा दायर 1981 का

     चींटी को उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल, 1982       को खारिरज कर दिदया था।आदेश के लिखलाफ,       महाराष्ट्र के राज्य एच ने दिवशेष
       अनुमधित के लिलए इस न्यायालय में आवेदन दिकया,  जिजसे ए. आर.        एंटूले बनाम पर अस्वीकार कर दिदया गया था।

337

आर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]

28 जुलाई, 1982।हालाँदिक, उसी दिदन,     महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 1947     के अधिधदिनयम की धारा 6     के तहत उसमें दिनधा-रिरत
         अपराधों के संबंध में मंजूरी दे दी।इस आधार पर भिशकायतकता-/    प्रधितवादी ने दिवशेष न्यायाधीश,       बॉम्बे के न्यायालय में एक नई

  भिशकायत दायर की (    आपराधिधक कानून संशोधन अधिधदिनयम, 1952   के तहत बनाई गई,    जिजसे इसके बाद '1952 अधिधदिनयम' के
रूप में संदर्भिभत दिकया गया) जिजसे आरोपी और कुछ अन्य व्यदिक्तयों के लिखलाफ 1982 का आपराधिधक मामला संख्या 24 के रूप
                         में दज- दिकया गया था।इस भिशकायत में मुख्य आरोप यह था दिक आरोपी ने कुछ न्यासों के नाम पर जनता से धन प्राप्त करने के

         लिलए बी योजना शुरू की थी और वह ऐसे डब्ल्यू. ए. एन. ए.              न्यासों के लिलए धन एकत्र करने के लिलए अपने पद का दरुुपयोग कर
                     रहा था।उनकी सभी गधितदिवधिधयों को मुख्यमंत्री के रूप में उनके आधिधकारिरक पद के घोर दरुुपयोग के रूप में वर्भिर्णत दिकया गया था।

          आरोपों के समथ-न में कई उदाहरर्ण भी दिदए गए।दिवशेष न्यायाधीश (  श्री पी. एस. भुट्टा)        ने इसका संज्ञान लिलया और अभिभयकु्त को
            जमानती वारटं जारी करने का दिनदKश दिदया।जारी की गई प्रदि0या के जवाब में,       अभिभयकु्त उपस्थिस्थत हुआ और उसने दिवशेष

      न्यायाधीश की अधिधकारिरता पर दो आपलि[याँ उठाई।ं:

( i)    दिवशेष न्यायाधीश को 1952     के अधिधदिनयम की धारा 6 (1) (ए)  और (बी)         में उजिल्ललिखत अपराधों का संज्ञान लेने का कोई
    अधिधकार के्षत्र नहीं है (   जिजसमें धारा 161 और 165 आई. पी. सी.  और डी.      के तहत दडंनीय अपराध शादिमल हैं)।

1947    अधिधदिनयम की धारा 5)      एक दिनजी भिशकायत के आधार पर;  और (ii)         जहां दिकसी के्षत्र के लिलए एक से अधिधक दिवशेष
न्यायाधीश हैं, राज्य सरकार द्वारा 1952 के अधिधदिनयम की धारा 7 (2) के तहत स्थानीय के्षत्र को दिनर्निदष्ट करने वाली

   अधिधसूचना के अभाव में,    श्री भुट्टा को 1982     के आपराधिधक मामले संख्या 24         पर दिवचार करने का कोई अधिधकार के्षत्र नहीं था।
(  धारा 7 (2)    में प्रावधान है दिक "  धारा 6  की उप-  धारा (1)           में दिनर्निदष्ट प्रत्येक अपराध का मकुदमा दिवशेष न्यायाधीश द्वारा उसके

      भीतर के के्षत्र के लिलए दिकया जाएगा।

     जिजसे वह प्रधितबद्ध दिकया गया था,            या जहां ऐसे के्षत्र के लिलए एक से अधिधक दिवशेष न्यायाधीश हैं,       उनमें से एक द्वारा जो दिनर्निदष्ट
 दिकया जाए

!

     ” राज्य सरकार द्वारा इस ओर से। )

 च

6.    दिवशेष न्यायाधीश श्री पी. एस.       भुट्टा ने दोनों आपलि[यों पर फैसला सुनाया।
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         जिजसके बाद अभिभयकु्त ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

1982     का आपराधिधक संशोधन आवेदन सं. 510      ।उक्त संशोधन को लंदिबत रखते हुए,    महाराष्ट्र सरकार ने 1952   के अधिधदिनयम
  की धारा 7 (2)      के तहत एक अधिधसूचना जारी की,      जिजसमें अधितरिरक्त दिवशेष न्यायाधीश श्री एस. बी.     सुले को उक्त दिवशेष

  आपराधिधक मामला सं.1982     का आपराधिधक पनुरीक्षर्ण आवेदन सं. 510          बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष दिनपटारे के
   लिलए आया जिजसने 7 माच-, 1983             को इसे खारिरज कर दिदया।धिडवीजन बेंच के दो दिवद्वान न्यायाधीशों ने दो अलग-   अलग लेदिकन

  सहमत राय दी

     आयन।आरोप की पहली आपलि[ के संबंध में।)     उन्होंने अभिभदिनधा-रिरत दिकया दिक 1947     अधिधदिनयम एच की धारा 5-    ए के तहत एक
   पुलिलस अधिधकारी द्वारा जांच

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

 जी 338

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

ए दिवशेष न्यायाधीश के लिलए पवू- शत- नहीं थी।1952 के अधिधदिनयम की धारा 8 के तहत एक अपराध का संज्ञान लेते हुए और
इसलिलए,   दिवशेष न्यायाधीश था

      दिकसी दिनजी भिशकायत पर भी धारा 6 (1)             में उजिल्ललिखत अपराध का संज्ञान लेने के लिलए बाध्य।दसूरी आपलि[ के संबंध में,  उन्होंने
                   इस पर चचा- करना आवश्यक नहीं समझा क्योंदिक आवश्यक अधिधसचूना महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी थी।

7 :श्री आर. बी.              सुले ने इस मामले को उठाया और इसे आगे बढ़ाने की मागं की।उस समय,    याधिचकाकता- अभिभयकु्त ने 8 जुलाई, 
1983       को अपने समक्ष दो आवेदन दायर दिकए,               एक इस आधार पर दिक उसके लिखलाफ आरोप दिनराधार है और आगे इस आधार

    पर दिक चूंदिक वह एम. एल. ए. था,                 इसलिलए राज्यपाल की मंजूरी के दिबना अपराधों का संज्ञान वैध नहीं था और दसूरा सी मामले
          की सुनवाई को स्थदिगत करने के लिलए था।दिवद्वान दिवशेष न्यायाधीश (  श्री आर. बी. सुले)        ने अभिभयकु्त के पहले तक- को बरकरार
             रखा और कहा दिक राज्यपाल की मंजूरी के दिबना मामला नहीं चल सकता ह।ैतदनुसार,      उन्होंने आरोपी को आरोपमुक्त कर दिदया।

इसके बाद,        भिशकायतकता- ने एक दिवशेष अनुमधित याधिचका के साथ-            साथ एक रिरट याधिचका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा
  खटखटाया।उन्होंने श्री डी. आर. बी.               सुले के उसी आदेश के लिखलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिधक संशोधन भी

 दायर दिकया,                 जिजसे संशोधन आवेदन को बाद में इस न्यायालय में स्थानांतरिरत कर दिदया गया था।इन मामलों की सनुवाई डी. ए. 
देसाई, जे.           की अध्यक्षता वाली एक संदिवधान पीठ द्वारा की गई और 16 फरवरी, 1984 (1984 (2) एस. सी. आर. 495  में
रिरपोट-) को दिनपटाया गया।इस बीच, बॉम्बे हाईकोट- की धिडवीजन बेंच के फैसले के लिखलाफ आरोपी द्वारा दायर एक दिवशेष अनुमधित

 आवेदन पर

}

उपरोक्त,        इस न्यायालय ने दिवशेष अनमुधित प्रदान की थी,      जो इस रूप में पंजीकृत थी

ई.

1983    की आपराधिधक अपील स.ं 247                 ।इस अपील की सनुवाई भी उसी संदिवधान पीठ द्वारा की गई थी और उसी दिदन यानी 16
फरवरी, 1984        को इसका दिनपटारा कर दिदया गया था (  दिनर्ण-य 1984 (2) एस. सी. आर.   के पृष्ठ 914     पर सूधिचत दिकया गया
ह)ै   ।पहले उजिल्ललिखत दिनर्ण-य में,      इस न्यायालय ने अभिभदिनधा-रिरत दिकया दिक एम. एल. ए.  धारा 21 आई. पी. सी.    के अथ- में '  लोक
सेवक'           नहीं है और इसलिलए मंजूरी का प्रश्न नहीं उठता ह।ैएफ तदनुसार,   इसने श्री आर. बी.      सुले के अभिभयकु्त को आरोपमुक्त करने

                     के आदेश को दरदिकनार कर दिदया और दिनदKश दिदया दिक मुकदमा उस चरर्ण से आगे बढ़ना चादिहए जिजस पर अभिभयकु्त को आरोपमुक्त
दिकया गया था।ऐसा अभिभदिनधा-रिरत करने के बाद संदिवधान पीठ ने दिनम्नलिललिखत दिनदKश दिदएः

"    अभिभयकु्त एक प्रमुख राज्य-          महाराष्ट्र राज्य का मखु्यमंत्री था।जिसतंबर को शुरू दिकए गए अभिभयोजन द्वारा

जी.
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में 11,1981,         उनके चरिरत्र और अखंडता एक बादल के नीचे आया था.            लगभग ढाई साल बीत चुके हैं और मामला एक इचं भी
           आगे नहीं बढ़ा ह।ैएक त्वरिरत परीक्षर्ण मुख्य रूप से दिहत में है

   अभिभयकु्त और अनुच्छेद 21               का अधिधदेश।आपराधिधक मामले का शीघ्र दिनपटान अभिभयोजन पक्ष और अभिभयकु्त दोनों के दिहत में ह।ै
इसलिलए, 1982     का दिवशेष मामला संख्या 24   और दिवशेष मामला

एच. ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस. नायक [रडे्डी, जे. जे.

339

न.ं            uेटर बॉम्बे के दिवशेष न्यायाधीश के न्यायालय में लंदिबत ए श्री आर. बी.            सुले को वापस ले लिलया जाता है और बॉम्बे के उच्च
      न्यायालय में स्थानांतरिरत कर दिदया जाता ह,ै              जिजसमें दिवद्वान मुख्य न्यायाधीश से इन दोनों मामलों को उच्च न्यायालय के एक

          मौजूदा न्यायाधीश को सौंपने का अनुरोध दिकया जाता ह।ैऐसा होने पर

   दिनयकु्त दिकए जाने पर,   दिवद्वान न्यायाधीश दिदन-             प्रधितदिदन मुकदमा आयोजिजत करके मामलों का शीघ्रता से दिनपटान करने के लिलए
    आगे बढ़ सकता ह।ै

8. 1983 की आपराधिधक अपील संख्या 247 (1984 (2) एस. सी. आर. 914) में अपने दिनर्ण-य में, यह न्यायालय बॉम्बे उच्च
        न्यायालय की खंड पीठ से सहमत था दिक 1947    अधिधदिनयम की धारा 5-         ए के तहत एक पुलिलस अधिधकारी द्वारा जांच 1952 
   अधिधदिनयम की धारा 8                      के तहत संज्ञान लेने के लिलए एक शत- पवू-वतc नहीं है और यह दिक एक दिनजी भिशकायत पर भी एक दिवशेष
       न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिलया जा सकता ह।ैइस प्रकार,             इस अदालत ने अभिभयकु्त द्वारा सी दिवशेष न्यायाधीश के समक्ष उठाई गई

        दो आपलि[यों में से पहली को खारिरज कर दिदया-   और उनके साथ-           साथ सी दिवशेष न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा भी खारिरज कर
 दिदया गया।

          बॉम्बे उच्च न्यायालय।जहाँ तक अभिभयकु्त द्वारा उठाई गई दसूरी आपलि[ ह।ैसंबंधिधत,         इस न्यायालय द्वारा इस पर दिवचार नहीं दिकया
                     गया था।इसने केवल उस ओर से बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा की गई दिटप्पभिर्णयों पर ध्यान दिदया।हमें दोहराना चादिहए

     दिक संदिवधान पीठ का पूरा दिनर्ण-य डी

            केवल पहली आपलि[ से संबंधिधत है न दिक दसूरी से।रिरपोट- के पृष्ठ 921 पर,          अदालत ने केवल दसूरी आपलि[ के संबंध में बॉम्बे
उच्च न्यायालय की खंड पीठ की दिटप्पभिर्णयों पर ध्यान दिदया और इसे वहीं छोड़ दिदया।19. इस न्यायालय द्वारा दिदए गए दिनदKश के

  अनुसरर्ण में (1984 (2) एस. सी. आर. 495 557 पर) 1982      का दिवशेष आपराधिधक मामला संख्या 24   श्री न्यायमूर्तित ई.

    बॉम्बे उच्च न्यायालय के एस. एन.    खत्री।दिवद्वान न्यायाधीश के समक्ष,          अभिभयकु्त ने आपलि[ जताई दिक उक्त दिवशेष मामले की सुनवाई
 केवल 1952                   के अधिधदिनयम के तहत सरकार द्वारा दिनयकु्त दिवशेष न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है और उच्च न्यायालय के

                    न्यायाधीश के पास इसका परीक्षर्ण करने का कोई अधिधकार के्षत्र नहीं ह।ैयह और अभिभयकु्त द्वारा उठाई गई कुछ अन्य आपलि[यों को
       दिवद्वान न्यायाधीश द्वारा खारिरज कर दिदया गया था,          क्योंदिक वह इस न्यायालय के उपरोक्त दिनदKश से बंधे थे।खत्री, जे.   के आदेश पर

     एफ द्वारा सवाल उठाया गया था।

1

     इस अदालत में अभिभयकु्त लेदिकन 17 अप्रैल, 1984      को खारिरज कर दिदया गया (1984 (3) एस. सी. आर. 482  में सूधिचत)।
   बाद में काय-वाही डी. एन. मेहता, जे.     को स्थानांतरिरत कर दी गई,  जिजन्होंने 21    आरोप बनाए लेदिकन 22     अन्य शीषd के तहत

आरोप तय करने से इनकार कर दिदया।

                 भिशकायतकता- द्वारा प्रस्तादिवत।भिशकायतकता- उक्त आदेश के लिखलाफ इस अदालत में आया था क्योंदिक उसने कुछ आरोप तय
     करने से इनकार कर दिदया था,     जिजन मामलों का अंततः 1986   में दिनपटारा (अनुमधित)     कर दिदया गया था (1986 (2) एस. सी. 

सी. 716  में सूधिचत)  ।द जी.

         इसके बाद काय-वाही को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी. एस.         शाह को स्थानांतरिरत कर दिदया गया और उन्होंने 79 आरोप
              तयैार दिकए और मुकदमे के साथ आगे बढे़।कई महीनों में कई गवाहों से पूछताछ की गई।जबदिक,      अभिभयकु्त ने संदिवधान के अनुच्छेद

32         के तहत दिफर से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। (सीआरएल।) सं. 542/86)  धारा 197    करोड़ की सवंैधादिनक
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      वैधता पर सवाल उठाते हुए।उनके द्वारा 1986  का पी. सी. एस. एल. पी. सं. 2519  भी एच.       के आदेशों के दिवरुद्ध दायर दिकया
 गया था।

$ ए.

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

[ 1991 ] एसयपूीपी।3   एस सी आर।
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ए. शाह, जे.  ने 79    आरोप बनाए।एक और एस. एल. पी. (सीआरएल।) न.ं 2518/86   उनके द्वारा शाह, जे.    के एक अन्य आदेश
                   के लिखलाफ दायर दिकया गया था जिजसमें कहा गया था दिक उनके द्वारा बनाए गए आरोपों के लिलए धारा 197     करोड़ के तहत मंजूरी
      की आवश्यकता नहीं ह।ैउपरोक्त मामलों में पी. सी.               को दिवशेष अनुमधित दी गई और उच्च न्यायालय में आगे की काय-वाही पर रोक
   लगा दी गई।अनुच्छेद 32                  के तहत याधिचका और उक्त दिवशेष अनुमधित याधिचकाओं से उत्पन्न अपीलों को इस बी अदालत की सात

           न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भेजा गया और उन पर दिवचार दिकया गया।हालांदिक,     सात न्यायाधीशों की पीठ ने डब्ल्यू. पी.  नंबर
542/86 और एस. एल. पी. नंबर 2518/86 को दसूरे एस. एल. पी. से अलग कर दिदया। इसने उन दोनों मामलों की अलग से

     सनुवाई करने का दिनदKश दिदया।इसने केवल एस. एल. पी. सं. 2519/86      से उत्पन्न अपील पर सुनवाई की।29 अप्रैल, 1988 
         को दिदए गए अपने फैसले से पीठ ने अपील (    दिवशेष अनुमधित याधिचका (सी. आर. एल.)  से उत्पन्न)     को मंजूरी दे दी। 1986 का सं.

2519)  और 16 फरवरी, 1984 (1984 (2) एस. सी. आर. 495)           के अपने फैसले में दिनदिहत इस सी अदालत के दिनदKशों के
                 बाद लिलए गए उक्त दिवशेष मामले में सभी काय-वाही को रद्द कर दिदया।इसने मकुदमे को कानून के अनुसार,  यानी 1952  के

                 अधिधदिनयम के तहत आगे बढ़ने का दिनदKश दिदया।इस दिनर्ण-य का परिरर्णाम यह हुआ दिक इस न्यायालय के 16 फरवरी, 1984  के
           दिनदKश के अनुसरर्ण में बॉम्बे उच्च न्यायालय में की गई सभी काय-वादिहयां-           भिशकायतकता- ने व्यावहारिरक रूप से एक वष- की अवधिध में

       दज- अपने साक्ष्य को पूरा कर लिलया था-      अमान्य हो गई ंऔर मामले को 1952        के अधिधदिनयम के अनुसार दिवशेष न्यायालय के
    समक्ष आगे बढ़ाना पड़ा (            ऊपर बताए गए तथ्य इस अदालत के दिनर्ण-यों से लिलए गए हैं)।

10.         अभिभलेख में यह नहीं बताया गया है दिक 29 अप्रैल, 1988             के बाद क्या हुआ।यह स्पष्ट नहीं है दिक बंबई उच्च न्यायालय ने
मामले का अभिभलेख दिवशेष न्यायाधीश को भेजा था या नहीं और यदिद भेजा था तो दिकस दिवशेष न्यायाधीश को।बनो।

ई.

          तादिक तथ्य यह रहे दिक मामले में आगे कोई प्रगधित नहीं हुई।

        ऐसा भी प्रतीत नहीं होता दिक यह मामला 1952             के अधिधदिनयम के तहत दिनयकु्त दिकसी भी दिवशेष न्यायाधीश द्वारा लिलया गया था।
<आई. डी. 1 पर,          प्रधितवादी भिशकायतकता- ने इस अदालत के समक्ष एक आवेदन (1990  का सी. एम. पी.  संख्या 1946) 

                       दायर दिकया तादिक बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्राप्त और दज- दिकए गए साक्ष्य को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायालय में साक्ष्य के रूप में
  माना जा सके।

 दिवशेष न्यायाधीश।1991           तक इस आवेदन पर कोई आदेश पारिरत नहीं दिकया गया था,  जब यह

 च

        इस मामले को हमारे सामने रखा गया था।इस बीच,   बॉम्बे के एक वकील,    श्री मोरे ने माच-, 1990      में बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक
रिरट याधिचका दायर की, जिजसे रिरट याधिचका (सी. आर. एल.) कहा जा रहा था। महाराष्ट्र सरकार को 1982 का उक्त दिवशेष मामला

 संख्या 24               का दिवचारर्ण करने के लिलए एक दिवशेष न्यायाधीश नादिमत करने के दिनदKश के लिलए 1990  का सं. 281   ।इस रिरट
  याधिचका के लिलए, याधिचकाकता--            अभिभयकु्त को प्रथम जी प्रधितवादी के रूप में शादिमल दिकया गया था,  जबदिक आर. एस.  नायक

(भिशकायतकता-)       और महाराष्ट्र राज्य को 0मशः प्रधितवादी 2 और 4         के रूप में शादिमल दिकया गया था।रिरट याधिचका 23.4.1990 
                     पर एक खंड पीठ के समक्ष आई और एक दिनदKश के साथ इसका दिनपटारा दिकया गया।आदेश के प्रासंदिगक भाग को दिनकालना

               उधिचत होगा तादिक उन परिरस्थिस्थधितयों को सामने लाया जा सके जिजनमें वह दिनदKश दिदया गया थाः

"         उच्चतम न्यायालय के बाद के दिनर्ण-य के अनुसरर्ण में, यह
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                   राज्य सरकार के लिलए अभिभयकु्त के लिखलाफ मुकदमा चलाने के लिलए दिवशेष न्यायाधीश ए की दिनयदुिक्त को अधिधसूधिचत करना
 आवश्यक ह।ै

  आपराधिधक संशोधन अधिधदिनयम, 1952      के अनुसार।हालांदिक उच्चतम न्यायालय का दिनर्ण-य 29 अप्रैल, 1988    को दिदया गया था
      और लगभग दो साल बीत चुके थे,           लेदिकन राज्य सरकार ने दिवशेष न्यायाधीश की दिनयदुिक्त नहीं की ह।ै

 

      याधिचकाकता- एक अधिधवक्ता है और उसने 7 माच-, 1990          को यह याधिचका दायर की है जिजसमें प्रधितवादी संख्या 2-भिशकायतकता-
                    द्वारा अभिभयकु्त के लिखलाफ लगाए गए अपराधों की सनुवाई के लिलए एक दिवशेष न्यायाधीश दिनयकु्त करने के लिलए महाराष्ट्र सरकार

            को अधिधसूचना जारी करने का दिनदKश देने की मागं की गई ह।ैयाधिचका 12 माच-, 1990         को हमारे समक्ष रखी गई थी और हमने
    दिनदKश दिदया था।प्रधितवादी संख्या 2                को यह स्पष्ट करने के लिलए नोदिटस जारी दिकया जाएगा दिक क्या सी भिशकायतकता- दिवशेष

                 न्यायाधीश के समक्ष मुकदमे के साथ आगे बढ़ना चाहता ह।ैराज्य सरकार को भी नोदिटस जारी दिकया गया था।16 अप्रैल, 1990
को भिशकायतकता- हमारे सामने पेश हुआ और सधूिचत दिकया दिक वह सव\च्च न्यायालय के दिनदKशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा

                  दिनयकु्त दिकए जाने वाले दिवशेष न्यायाधीश के समक्ष अभिभयोजन जारी रखने का इच्छुक ह।ैबयान को ध्यान में रखते हुए,  हमने
   याधिचका स्वीकार कर ली।भिशकायतकता--   प्रधितवादी संख्या 2    और प्रधितवादी संख्या 3-        महाराष्ट्र राज्य ने दिनयम की सेवाओं को माफ

     कर दिदया।मूल अभिभयकु्त प्रत्यथc संख्या 1   पर दिनयम 1     लागू नहीं दिकया जा सका।5.       आज जब मामला उठाया गया तो राज्य
                      सरकार की ओर से पेश हुए महाधिधवक्ता ने बयान दिदया दिक इस याधिचका की सुनवाई को स्थदिगत करने की आवश्यकता नहीं है

                   क्योंदिक राज्य सरकार मुकदमे के संचालन के लिलए दिवशेष न्यायाधीश की दिनयदुिक्त कर रही है और आवश्यक अधिधसूचना आज से
                दो महीने की अवधिध के भीतर प्रकाभिशत की जाएगी।दिवद्वान महाधिधवक्ता ने स्पष्ट दिकया दिक यह दिनयदुिक्त ए. आई. आर. 1988 

  सव\च्च न्यायालय 1531                  में दिदए गए दिनर्ण-य में सव\च्च न्यायालय द्वारा दिदए गए दिनदKशों के परिरर्णामस्वरूप की गई ह।ैचूंदिक दिनयदुिक्त
                      उच्चतम न्यायालय के दिनदKशों के अनुसरर्ण में की जानी है और जैसा दिक महाधिधवक्ता एक एफ के भीतर ऐसी दिनयदुिक्त करने का वादा

 करता है

अभिभयकु्त पर सेवा के अभाव में इस याधिचका की सुनवाई को दो महीने की अवधिध के लिलए स्थदिगत करना आवश्यक नहीं ह।ै
                       महाधिधवक्ता का बयान जी याधिचका का दिनपटारा करने के लिलए पया-प्त है और यह बयान दिकसी भी तरह से अभिभयकु्त के लिलए कोई

   पूवा-uह पैदा नहीं करगेा।6. तदनुसार,       दिवद्वान महाधिधवक्ता के बयान को देखते हुए,         याधिचका में मागंी गई राहत अब नहीं बची है
          और पहले जारी दिकए गए दिनयम को हटा दिदया गया ह।ै

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

 एच 342

   उपरोक्त दिनदKश के अनुसार,     महाराष्ट्र सरकार ने जारी दिकया

क.

            मामले की सनुवाई के लिलए एक दिवशेष न्यायाधीश को नादिमत करने वाली अधिधसूचना 19.6.1990।11.  इस बीच,  याधिचकाकता-
            ने त्वरिरत सुनवाई के अपने मौलिलक अधिधकार के उल्लघंन के आधार पर 1982    के आपराधिधक मामले संख्या 24     को रद्द करने के

    लिलए संदिवधान के अनुच्छेद 32       के तहत यह रिरट याधिचका दायर की।

 

16.9.1991 पर,                   दिवशेष न्यायाधीश ने भिशकायतकता- और आरोपी दोनों को आगे के कदमों के लिलए उसके सामने पेश होने के
   लिलए नोदिटस जारी दिकए।7.10.1991 पर,          याधिचकाकता- आरोपी को जमानती वारटं जारी दिकए गए और 11.10.1991 पर, 
    उसे जमानत दे दी गई।

1991(12) eILR(PAT) SC 63



डब्ल्यू. पी.   में तथ्य। नहीं।268/87 :

एस.

     तत्कालीन कें द्रीय रले मंत्री श्री एल. एन.   दिमश्रा की 2 जनवरी, 1975   को रलेवे स्टेशन,        समस्तीपुर में एक बम दिवस्फोट में मृत्यु
         हो गई थी।दिबहार राज्य पुलिलस ने तुरतं जांच शुरू कर दी।10 जनवरी, 1975  को सी. बी. आई.       ने जाँच अपने हाथ में ले ली, 

 लेदिकन दिबहार सी. आई. डी. डी.    जाँच से जुड़ा रहा।फरवरी, 1975      के पहले सप्ताह में दो व्यदिक्तयों,     अरुर्ण कुमार दिमश्रा और
           अरुर्ण कुमार ठाकुर को दिगरफ्तार दिकया गया था।अरुर्ण कुमार ठाकुर का बयान

    दडं संदिहता की धारा 164        के तहत राष्ट्र ीय बयान दज- दिकया गया था।पी. सी. 21.2.1975  पर।लेदिकन मई-जून, 1975   में या
  उसके आसपास सी. बी. आई.                  द्वारा की गई जाँच ने एक नया मोड़ ले लिलया।ऊपर उजिल्ललिखत दो अरुर्ण कुमारों के लिखलाफ जांच

पूरी हो चुकी थी।अब आनंद माग- और उसके सदस्य जाँच का दिवषय बन गए।ई 2.7.1977 पर, आनंद माग- को सरकार द्वारा
    प्रधितबंधिधत कर दिदया गया था।याधिचकाकता-,    रजंन दिद्ववेदी को 6.7.1975     पर दिगरफ्तार दिकया गया था।24.7.1975 पर,  एक

             दिव0म को दिगरफ्तार दिकया गया जो सरकारी गवाह बन गया।दडं संदिहता की धारा 164     के तहत उनका इकबालिलया बयान।पी. सी.
 को 14.8.1975     पर दज- दिकया गया था।आई. डी. 1 पर सी. बी. आई.           ने अदालत से अनुरोध दिकया दिक मूल रूप से दिगरफ्तार

                     दिकए गए आरोपी अरुर्ण कुमार दिमश्रा और अरुर्ण कुमार ठाकुर को आरोपमुक्त कर दिदया जाए क्योंदिक आगे की जांच से यह सादिबत
            हो गया है दिक उन्होंने ऐसा दिकया ह।ैएफ का अपराध से कोई लेना-    देना नहीं ह।ैइसके अनुसार,       अपराध वास्तव में आनंद माग- के

    सदस्यों द्वारा दिकया गया था।आई. डी. 1   पर न्याधियक मजिजस्ट्र ेट,          पटना की अदालत में आरोप पत्र दायर दिकया गया था।

1

13.   याधिचकाकता- को 6.7.1975                  पर दिगरफ्तार दिकया गया था जैसा दिक ऊपर बताया गया ह।ैकहा जाता है दिक वह जी इधंिडया के
    तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री ए. एन.                रे की हत्या के प्रयास के अपराध में शादिमल था।वह मुकदमा पहले दिदल्ली में चलाया गया

और 1.12.1976 पर समाप्त हुआ।याधिचकाकता- को दोषी पाया गया और कुछ अन्य लोगों के साथ चार साल के कठोर कारावास
               की सजा सनुाई गई।याधिचकाकता- ने दिदल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की और जमानत प्राप्त की,      लेदिकन उसे रिरहा नहीं दिकया
 जा सका,   क्योंदिक वह एल. एन.                दिमश्रा हत्या मामले में भी शादिमल था।उन्हें पटना जेल में स्थानांतरिरत कर दिदया गया और

19.12.1976        पर पटना अदालत के समक्ष पेश दिकया गया।जनवरी, 1977    के पहले सप्ताह में,

एच.

:
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                     याधिचकाकता- और अन्य अभिभयकु्तों ने कुछ दस्तावेजों की आपूर्तित के लिलए अनुरोध दिकया जो तब तक उन्हें प्रदान नहीं दिकए गए थे।
                    अभिभयोजन पक्ष ने इस आधार पर अनुरोध को अस्वीकार कर दिदया दिक वे उन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं,  जिजन्हें दिवद्वान

                  मजिजस्ट्र ेट ने बरकरार रखा था।याधिचकाकता- ने दिवद्वान मजिजस्ट्र ेट के आदेश के लिखलाफ पटना उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षर्ण दायर
दिकया,                    जिजसे खारिरज कर दिदया गया।दिवद्वान कदिमग्रिंटग मजिजस्ट्र ेट के समक्ष कई अंतव-तc आवेदन दायर दिकए गए और इस स्तर पर

            आदेश पारिरत दिकए गए।उनमें से कुछ अभिभयकु्तों के लिलए वकील बी की दिनयदुिक्त,     जेल में उनके साथ व्यवहार,     जेल में उनके लिलए
पैदा की गई कदिठनाइयों आदिद से संबंधिधत थे।

14. 30 माच-, 1978                 को याधिचकाकता- को इस अदालत ने जमानत दे दी और कुछ दिदनों बाद रिरहा कर दिदया गया।

एस.

  इस स्तर पर,      ऐसा प्रतीत होता है दिक दिव0म,            जो सरकारी गवाह बन गया था और एक इकबालिलया बयान दिदया था,    पटना जेल में
               रहते हुए अपना इकबालिलया बयान वापस ले लिलया।जिजन परिरस्थिस्थधितयों में उन्होंने अपना इकबालिलया बयान वापस लिलया,  उनके
    संबंध में काफी दिववाद ह।ै,               चाहे वह स्वेच्छा से दिकया गया हो या दबाव में।दिबहार सरकार के अधिधकारी।जो भी हो,    एक ऐसी स्थिस्थधित
   उत्पन्न हुई जहां सी. बी. आई.   और दिबहार सी. आई. डी.              एक दसूरे के लिखलाफ झूठे डी दिनदिहताथ- के आरोपों का स्वतंत्र रूप से
        व्यापार कर रहे थे।ऐसा प्रतीत होता है दिक सी. बी. आई.               ने महसूस दिकया है दिक वह पटना में अपने मामले पर ठीक से मुकदमा
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   नहीं चला सकता ह।ैइसलिलए,                भारत के महान्यायवादी ने मामले को दिदल्ली स्थानांतरिरत करने के लिलए इस अदालत का रुख दिकया।
          इस अदालत ने आरोपों की सच्चाई या अन्यथा में गए दिबना,        जिजसके आधार पर स्थानांतरर्ण की मांग की गई थी,   स्थानांतरर्ण का

      आदेश दिदया।इस तरह के स्थानांतरर्ण के बाद,        दिदल्ली के दिवद्वान मुख्य मेट्र ोपॉलिलटन मजिजस्ट्र ेट ने 25.5.1980     पर मामले को सत्रों
     को सौंप दिदया।ई मामला श्री डी. सी. अuवाल,   अधितरिरक्त सत्र न्यायाधीश,        दिदल्ली को सौंप दिदया गया था।अभिभयकु्त को माच-, 1980

      में उसके सामने पेश दिकया गया था।जनवरी, 1981         में आरोप तय दिकए गए और मकुदमा शुरू हुआ।

15.                     सनुवाई की पहली कुछ धितभिथयों को जमानत के लिलए आवेदन और बनाए गए आरोपों की वैधता सदिहत दिवदिवध आवेदनों द्वारा
                 लिलया गया था।एक या दसूरे अभिभयकु्त की अनुपलब्धता के कारर्ण मामले को कुछ तारीखों पर स्थदिगत करना पड़ा।पीडब्लू-1  की
 परीक्षा फरवरी, 1981    में शुरू हुई थी।पीडब्लू-1 (एम. एम. श्रीवास्तव)-          अनुमोदनकता- के साक्ष्य को दज- करने में कई दिदन लगे।

दसूरे सरकारी गवाह दिव0म की गवाही अप्रैल, 1981 के अंधितम सप्ताह में शुरू हुई।उसके साक्ष्य में भी कई दिदन लगे।हमें फरवरी, 
1981   से लेकर आई. डी. 1         तक मामले की प्रगधित के बारे में पता चला ह,ै        जिजस तारीख तक अभिभयोजन पक्ष ने जांच अधिधकारी

    और अन्य गवाहों सदिहत 151    गवाहों से पूछताछ की।

 च

                      अनुमोदनकता-।हमारे सामने रखी गई सामuी से यह स्पष्ट है दिक अभिभयोजन पक्ष ने पाचं वषd की इस अवधिध के दौरान कभी भी देरी
                     करने की रर्णनीधित नहीं अपनाई और न ही वह कभी लापरवाही या लापरवाही का दोषी था।साक्ष्य की बहुत मात्रा और कई

    हस्तके्षपकारी अंतव-तc काय-वाही के कारर्ण,      मुकदमे ने इस एच को लिलया
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   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

 एक लंबा।हालाँदिक, 16.4.1986 पर,                अभिभयोजन पक्ष ने अपना मामला बंद कर दिदया और उसके द्वारा उद्धतृ शेष गवाहों को
 आरोपमुक्त कर दिदया।1.5.1986 पर,               बचाव पक्ष के वकील ने अभिभयोजन पक्ष द्वारा गवाहों को बरी करने पर आपलि[ जताई, 

           जिजन्हें उसने उद्धतृ दिकया था।अभिभयकु्तों ने आपराधिधक दडं संदिहता की धारा 313         के तहत अभिभयकु्तों से पूछताछ करने से पहले
उनमें से 13 गवाहों को अदालती गवाह के रूप में बुलाने के लिलए एक आवेदन दायर दिकया।पी. सी. अभिभयोजन पक्ष ने यह कहते

         हुए अनुरोध का दिवरोध दिकया दिक बी अभिभयकु्तों द्वारा नादिमत 13            गवाहों को या तो अभिभयकु्तों द्वारा जीत लिलया गया है या अभिभयोजन
        मामले को उजागर करने के लिलए आवश्यक नहीं हैं।आई. डी. 1 पर,         दिनचली अदालत ने उस आवेदन को खारिरज कर दिदया, 
               जिजसके बाद आरोपी ने पुनरीक्षर्ण याधिचका के माध्यम से दिदल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।इसे 17.9.1986 पर
                      स्वीकार कर लिलया गया और मुकदमे में आगे की सभी काय-वाही रोक दी गई।पनुरीक्षर्ण याधिचका अभी भी लंदिबत है और रोक जारी

ह।ै

एस.

16.                  इस मामले के संबंध में हमारे ध्यान में लाए गए कुछ और तथ्यों का उल्लखे दिकया जा सकता ह।ै

वष- 1978 के दौरान,     दिबहार सरकार ने श्री वी. एम.

तारकंुडे,   एक वरिरष्ठ अधिधवक्ता,               मामले के तथ्यों की जांच करने और अपनी डी रिरपोट- प्रस्तुत करने के लिलए।फरवरी 1979 में,  श्री
तारकंुडे ने अपनी रिरपोट- प्रस्तुत करते हुए कहा दिक याधिचकाकता- और आनंद माग- के अन्य सदस्यों को उक्त मामले में गलत तरीके

                  से फंसाया गया है और वास्तव में दोषी व्यदिक्तयों को उजागर करने के लिलए एक नई जांच आवश्यक ह।ै

             याधिचकाकता- के आदेश को खारिरज करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश के लिखलाफ

 ई पुनरीक्षर्ण (      दस्तावेजों की आपूर्तित के संबंध में)       याधिचकाकता- ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया,     जिजसने भी याधिचका को यह
       कहते हुए खारिरज कर दिदया दिक उक्त दस्तावेज,        हालांदिक समप-र्ण के चरर्ण में प्रासंदिगक नहीं हैं,       मकुदमे के चरर्ण में प्रासंदिगक हो
                      सकते हैं और अभिभयकु्त को उनकी आपूर्तित पर मुकदमे के चरर्ण में दिवचार दिकया जा सकता ह।ैअभिभयोजन पक्ष का कहना है दिक

               अभिभयकु्तों द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज मुकदमे के चरर्ण में उन्हें प्रदान कर दिदए गए हैं।

 च
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नवंबर, 1981 में,  श्री डी. सी. अuवाल,            अधितरिरक्त सत्र न्यायाधीश को दिब0ी कर न्यायाधिधकरर्ण में स्थानांतरिरत कर दिदया
गयाःएक,  श्री एस. एम.         अuवाल को उनके स्थान पर तनैात दिकया गया था।अभिभयकु्त-       याधिचकाकता- का कहना है दिक श्री डी. सी. 

       अuवाल के दिब0ी कर न्यायाधिधकरर्ण जाने के बावजूद,               अभिभयोजन पक्ष ने अकेले जी के समक्ष इस मामले को आगे बढ़ाने की मांग
      की और उच्च न्यायालय द्वारा श्री एस. एम.                अuवाल को उक्त मामले की सुनवाई करने के लिलए सक्षम न्यायाधीश के रूप में नादिमत

    करने वाली अधिधसूचना के बावजूद,  उ[राधिधकारी न्यायाधीश, श्री एस. एम.         अuवाल के समक्ष आगे बढ़ने से इनकार कर दिदया।
     याधिचकाकता- का कहना है दिक 17 दिदसंबर, 1981              को अभिभयोजन पक्ष के कहने पर दिवद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त मामले को

 श्री डी. सी.  अuवाल (   दिब0ी कर न्यायाधिधकरर्ण)      को स्थानांतरिरत कर दिदया गया था,       जिजसे याधिचकाकता- ने रिरट याधिचका के माध्यम
          से चनुौती दी थी।मामला अंततः इस अदालत तक पहुँचा जिजसने ए. आर.  एंटूले बनाम.   को दिनदKश दिदया।

आर. एस. नायक (रडे्डी, जे.)
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  दिक श्री डी. सी.                  अuवाल से मामला वापस लिलया जाए और दिदल्ली में एक अन्य सत्र न्यायाधीश को सौंपा जाए।इस बारे में
       दिवरोधाभासी संस्करर्ण हैं दिक अभिभयोजन पक्ष श्री डी. सी.           अuवाल के समक्ष मामले को आगे क्यों बढ़ाना चाहता था।अभिभयोजन

                      पक्ष का कहना है दिक इस अदालत के आदेशों के अनुसार केवल दिदल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनर्निदष्ट एक न्यायाधीश ही इस मामले
           की सुनवाई कर सकता था और दिदल्ली उच्च न्यायालय ने श्री डी. सी.        अuवाल को इसकी सुनवाई के लिलए नादिमत दिकया था;  जब
              तक दिक दिदल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिकसी अन्य व्यदिक्त को नादिमत नहीं दिकया गया था,        अभिभयोजन पक्ष का कहना है दिक मामला

  केवल श्री डी. सी. बी.       अuवाल के समक्ष ही चल सकता था,      जहां भी वह तनैात थे।दसूरी ओर,    अभिभयकु्त याधिचकाकता- का मामला
       यह है दिक अभिभयोजन पक्ष अकेले श्री डी. सी.              अuवाल के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने पर आमादा था क्योंदिक उन्होंने उसे अपने

                     मामले के प्रधित अनकूुल झुकाव पाया और दिब0ी कर न्यायाधिधकरर्ण के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने के लिलए अभिभयोजन पक्ष का
उक्त आuह मामले में उसकी अनुधिचत रुधिच को दशा-ता ह।ै

क.

एस.

17.   श्री रजंन दिद्ववेदी, डब्ल्यू. पी. सं. 268/87  में याधिचकाकता-,  एक अधिधवक्ता

     इस अदालत में वकालत करते हुए,                उन्होंने खदु मामले पर बहस करने की कोभिशश की।कुछ समय तक उनकी बात सुनने के बाद, 
       हमने सोचा दिक यह उनके दिहत में ह,ै  और तदनुसार,               उन्हें उनकी ओर से पेश होने के लिलए एक वकील को दिनयकु्त करने की सलाह

दी।तदनुसार,  श्री ए. के. सेन,                 वरिरष्ठ अधिधवक्ता उनकी ओर से पेश हुए और मामले पर बहस की।हम उधिचत स्तर पर उनके डी तकd
  का उल्लेख करेंगे।हालाँदिक,    बाद की तारीख में,              याधिचकाकता- ने प्रधितदिनधिधत्व दिकया दिक वह नहीं चाहते दिक उनके मामले में श्री ए. के.
                 सेन द्वारा आगे बहस की जाए।याधिचकाकता- को अभी भी दिवद्वान महान्यायवादी की दलीलों का जवाब देना था।श्री ए. के.   सेन ने भी

          मामले से पीछे हटने की अनुमधित मागंी।उन्हें अनुमधित दी गई थी।

ई.

    मामले की सुनवाई के दौरान,                   याधिचकाकता- ने दिबहार राज्य को रिरट याधिचका में एक पक्ष के रूप में शादिमल करने के लिलए आवेदन
                    दिकया।हमने आवेदन की अनमुधित दी।दिबहार राज्य ने अपनी ओर से पेश होने के लिलए वरिरष्ठ अधिधवक्ता श्री राम जेठमलानी को

 दिनयकु्त दिकया।तदनुसार,      दिवद्वान वकील पेश हुए और 19  नवबंर 1991          को मामले में बहस की।उन्होंने यह रुख अपनाया दिक
       याधिचकाकता- के लिखलाफ मामला एफ का हकदार ह।ै

                   मामले के तथ्यों और परिरस्थिस्थधितयों के आधार पर खारिरज दिकया जाना।उन्होंने कई तथ्यों को हमारे ध्यान में लाया।उन्हें सुनवाई
      की अगली तारीख पर जारी रहना था।

      लेदिकन सनुवाई की अगली तारीख यानी 22 नवंबर, 1991            को श्री राम जेठमलानी ने अनुरोध दिकया दिक उन्हें मामले से पीछे
    हटने की अनुमधित दी जाए।

            चंूदिक दिबहार सरकार ने तब से उन्हें बहस नहीं करने का दिनदKश दिदया है

जी.
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                      तथ्यों पर मामला।उन्होंने कहा दिक वह इस तरह के दिकसी भी प्रधितबंध के तहत काम नहीं कर सकते।हमने उन्हें मामले से हटने की
   अनुमधित दी।इस स्तर पर,               याधिचकाकता- ने अभी तक दिवद्वान अटॉनc जनरल को अपना जवाब नहीं दिदया था।याधिचकाकता- ने
               अनुरोध दिकया दिक चूदंिक वह अपने मामले का उधिचत प्रधितदिनधिधत्व करने की स्थिस्थधित में नहीं हैं,       इसलिलए उन्हें श्री राम जेठमलानी की
      सहायता दी जा सकती हःैन्यायदिमत्र।हमारे अनुरोध पर,              श्री जेठमलानी ने न्यायदिमत्र के रूप में अदालत की सहायता करने के लिलए
    सहमधित व्यक्त की और एच 1346  जारी रखा।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

[ 1991 ] एसयपूीपी।3   एस सी आर।

                     तथ्यों पर उनके तक- ।उन्होंने हमारे संज्ञान में कई तथ्य लाए जो उनके अनुसार पूरी काय-वाही को ददूिषत करते हैं और इस अदालत
             द्वारा काय-वाही को रद्द करने का आह्वान करते हैं।हम उधिचत स्तर पर उनका उल्लेख करेंगे।

18. डब्ल्यू. पी.   में दिनवेदन सं.833/90 .

 श्री पी. पी. राव,       याधिचकाकता- की ओर से पेश दिवद्वान वकील-   मामले में आरोपी

डब्ल्यू. पी. न.ं 833/90      ने दिनम्नलिललिखत तकd का आuह दिकयाः( i)      त्वरिरत सनुवाई का अधिधकार अनुच्छेद 21   से आता है, 
          जैसा दिक इस न्यायालय के कई फैसलों में कहा गया है;

एस.

( (ii) त्वरिरत सनुवाई के अधिधकार को साथ-क, प्रवत-नीय और प्रभावी बनाने के लिलए, एक बाहरी सीमा होनी चादिहए जिजसके आगे
    काय-वाही जारी रखना अनुच्छेद 21     का उल्लंघन होगा।इस न्यायालय ने 16            वष- से कम आयु के बच्चों के मामले में ऐसी बाहरी

   सीमा दिनधा-रिरत की ह;ै                  पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण- पीठ द्वारा दिकए गए सामान्य आवेदन के लिलए भी इसी तरह का दिनयम
        दिवकजिसत दिकया जाना चादिहए।दडं प्रदि0या संदिहता की धारा 468            एक बाहरी रखेा खींचने के मामले में माग-दश-न प्रदान करती है

          जिजसके आगे आपराधिधक मुकदमे की अनुमधित नहीं दी जानी चादिहए।यद्यदिप धारा 468       केवल छोटे अपराधों पर लागू होती है, 
          इसके जिसद्धांत को बडे़ अपराधों पर भी लागू दिकया जाना चादिहए।

एक्स

डी.

ई.

( iii)       मौजूदा परिरस्थिस्थधितयों को ध्यान में रखते हुए,            सात साल से अधिधक की देरी को अनुधिचत और अनधुिचत माना जाना चादिहए।
जाँच में लगने वाले समय को दिगना जाना चादिहए।

       इस सात साल की ओर।दिकसी भी स्थिस्थधित में,    दिकसी आपराधिधक काय-वाही को,    उसके सभी चरर्णों के साथ,   अपराध के पंजीकरर्ण
                 की तारीख से दस साल से आगे जाने की अनुमधित नहीं दी जानी चादिहए।बाहरी सीमा के अभाव में,

 च

        त्वरिरत सुनवाई का अधिधकार एक भ्रम बन जाता ह।ै

( iv)    यहां तक दिक अनुच्छेद 21  के अनुसार,              भारत में अदालतें यह अभिभदिनधा-रिरत करती रही हैं दिक दिकसी मुकदमे को एक
            दिनधिhत अवधिध से आगे जाने की अनुमधित नहीं दी जानी चादिहए।कई मामलों में,          इस अदालत ने मकुदमे को दिफर से चलाने या जारी

       रखने का दिनदKश देने से इनकार कर दिदया ह,ै       जहां काय-वाही लंबे समय से लंदिबत ह।ै

जी.

                       यहां तक दिक जहां यह संतुष्ट था दिक बरी करने का आदेश कानूनी रूप से सक्षम नहीं था।पुनः मकुदमा अधिधक शीघ्रता के साथ
आगे बढ़ना चादिहए।मुकदमे के मामले में जो देरी नहीं हो सकती है, वह अभी भी खराब होगी।
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  एक पुनः परीक्षर्ण।

( v)   इस मामले में,         हालांदिक लगभग दस साल की अवधिध बीत चकुी है,

एच. ए. आर. एंटूले बनामआर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]

347

          काननू के अनुसार मुकदमा अभी शुरू होना बाकी ह।ैदिवशेष रूप से, 1988          में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ के
   दिनर्ण-य ए के बाद,                  भिशकायतकता- इस मामले पर सो रहा ह।ैउन्होंने मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिलए कोई कदम नहीं उठाया।तीन

              साल की अवधिध के बाद और जब इस रिरट याधिचका को सुनवाई के लिलए रखा गया,       तो भिशकायतकता- जाग गया और काय-वाही
   दिफर से शुरू की।अभिभयकु्त-         याधिचकाकता- हो रहा ह।ैइस मामले में परशेान दिकया गया।

 

( vi) प्रधितवादी-            भिशकायतकता- राजनीधितक शतु्रता के कारर्ण याधिचकाकता- का पीछा कर रहा ह।ैवह बी. जे. पी.  के हैं,  जबदिक
  याधिचकाकता- कांuेस (आई)                 के हैं।चूदंिक प्रधितवादी का पक्ष राजनीधितक रूप से याधिचकाकता- का सामना करने की स्थिस्थधित में नहीं ह,ै 

                     इसलिलए वह अदालती काय-वाही के माध्यम से उसका पीछा कर रहा है और उसे काट रहा ह।ैहाल के आम चुनावों में याधिचकाकता-
                     को संसद के लिलए चनुा गया ह।ैउनका राजनीधितक करिरयर और भदिवष्य की संभावनाएं इस मुकदमे से प्रभादिवत हो रही हैं जो

       राजनीधितक प्रधितशोध के अलावा और कुछ नहीं ह।ै

Â

( vii) मामले की सभी परिरस्थिस्थधितयों में, याधिचकाकता- के लिखलाफ आपराधिधक मामले को रद्द कर दिदया जाना चादिहए और
            याधिचकाकता- को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिलए स्वतंत्र दिकया जाना चादिहए।

19.  श्री घटाटे, भिशकायतकता- (आर. एस. नायक)   के दिवद्वान वकील,           इस प्रस्ताव पर दिववाद नहीं करते हुए दिक त्वरिरत मुकदमे का
    अधिधकार कला में दिनदिहत ह।ै21           संदिवधान ने प्रस्तुत दिकया दिक इस मामले में अभिभयकु्त का आचरर्ण ई

         उसे दिकसी भी राहत से वंधिचत कर देता ह।ैउनके अनुसार, अप्रैल, 1988          में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के अनुसार
                  उपयकु्त दिवशेष न्यायाधीश को रिरकॉड- भेजना बॉम्बे उच्च न्यायालय का कत-व्य था।उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया।

            भिशकायतकता- को दिवशेष अदालत से कोई नोदिटस भी नहीं दिमला था।आम तौर पर,  उन्होंने बताया,      जब दिकसी मामले को उच्च
       न्यायालय से दिनचली अदालत में भेजा जाता है,      तो बाद वाला पक्षकारों को एफ.

     उससे पहले एक दिनर्निदष्ट धितभिथ पर।हालांदिक,           इस मामले में ऐसा कोई नोदिटस जारी नहीं दिकया गया था।

              उन्होंने यह भी प्रस्तुत दिकया दिक श्री सुले के दिवशेष न्यायाधीश नहीं रहने के कारर्ण,         सरकार बॉम्बे के दिवशेष न्यायाधीशों में से एक
को इस मामले की सनुवाई करने के लिलए सक्षम न्यायाधीश के रूप में अधिधसूधिचत करने के लिलए बाध्य थी; ऐसा नहीं दिकया गया था

 और इसलिलए,                  दिकसी भी दिवशेष न्यायाधीश को मामले में शादिमल नहीं दिकया गया था।ऐसी स्थिस्थधित में भिशकायतकता- को मुकदमे के
                        साथ आगे नहीं बढ़ने के लिलए दोषी नहीं पाया जा सका।उन्होंने प्रस्तुत दिकया दिक जब तक श्री जी मोरे ने एक रिरट याधिचका दायर
          नहीं की और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक दिनदKश नहीं दिदया,             तब तक सरकार ने उक्त मामले की सुनवाई के लिलए दिवशेष न्यायाधीश

                     को दिनर्निदष्ट करने वाली अधिधसूचना जारी नहीं की।उन्होंने हमारे संज्ञान में यह भी लाया दिक बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उक्त रिरट
                       याधिचका में भिशकायतकता- से पूछा था दिक क्या वह अभिभयोजन के साथ आगे बढ़ने के लिलए तयैार है और उन्होंने स्पष्ट रूप से स्पष्ट

                  कर दिदया था दिक वह मामले को आगे बढ़ाने के लिलए तयैार हैं।उन्होंने प्रस्तुत दिकया दिक दिवशेष न्यायाधीश एच. 348  के बाद

[ 1991 ] एसयपूीपी।3  एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

   ए नादिमत दिकया गया था,                  भिशकायतकता- ने उसे स्थानांतरिरत कर दिदया और अब काय-वाही शुरू हो गई ह।ैवह इस तथ्य को भी हमारे
                       ध्यान में लाते हैं दिक भिशकायतकता- ने उच्च न्यायालय में दज- साक्ष्य को दिवशेष न्यायाधीश के समक्ष साक्ष्य के रूप में मानने के लिलए

31.5.1989         के रूप में एक आवेदन दायर दिकया ह।ैउन परिरस्थिस्थधितयों में,  उन्होंने कहा,        यह नहीं कहा जा सकता है दिक
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                 भिशकायतकता- अभिभयोजन पक्ष के साथ आगे बढ़ने में अदिनच्छुक था या वह मामले पर सो रहा था।उन्होंने अभिभयकु्त-  याधिचकाकता- के
                   बी आचरर्ण पर जोर दिदया दिक वे काय-वाही में देरी करने और उसे आगे बढ़ाने की कोभिशश कर रहे हैं,     जिजसके लिलए उन्होंने इस

           अदालत के दिनर्ण-यों के कुछ अंशों की ओर हमारा ध्यान आकर्निषत दिकया,          जिजनका यहाँ पहले उल्लेख दिकया गया ह।ैउन्होंने कहा दिक
                       भिशकायतकता- ने दिकसी भी समय मामले को आगे बढ़ाने की कोभिशश नहीं की है और वह मामले को आगे बढ़ाने के लिलए हमेशा

                    तयैार और उत्सकु रहे हैं।उन्होंने आपराधिधक काय-वाही के संचालन के लिलए एक सामान्य समय सीमा दिनधा-रिरत करने के दिवचार का
        दिवरोध दिकया।भिशकायतकता- द्वारा रिरट याधिचका में कोई सी काउंटर-     हलफनामा दायर नहीं दिकया गया ह।ै20.    महाराष्ट्र राज्य के
                     दिवद्वान वकील श्री भासमे ने भी ऐसा नहीं दिकया।इस प्रस्ताव पर दिववाद करें दिक त्वरिरत परीक्षर्ण का अधिधकार कला से आता ह।ै

21 ,                   यद्यदिप उन्होंने प्रस्तुत दिकया दिक इस न्यायालय द्वारा दिनधा-रिरत कोई बाहरी सीमा नहीं होनी चादिहए।उन्होंने प्रस्तुत दिकया दिक
मामले की डी काय-वाही में देरी, यदिद कोई हो, के लिलए राज्य दिकसी भी तरह से जिजम्मेदार नहीं था।हालाँदिक, वकील ने कहा दिक इस

         अदालत की सात न्यायाधीशों की पीठ के दिनर्ण-य के बाद,           भिशकायतकता- को उधिचत दिनदKशों के लिलए या दिवशेष न्यायाधीश को नादिमत
           करने के लिलए बॉम्बे उच्च न्यायालय या सरकार का रुख करना चादिहए था,         और यह दिक उसकी दिनस्थिष्0यता अस्पष्ट बनी हुई ह।ै

ई.

ए. एस. यू. बी. एम. आई. एस. आई. एन. CR.A.NO. 126/87:

21.  श्री जेठमलानी,   आपराधिधक अपील सं.         दिबहार राज्य की ओर से पेश हो रहे हैं।126 1987     ने दिवरोधी दृदिष्टकोर्ण प्रस्तुत
     दिकया।जबदिक उक्त मामले के तथ्यों पर,               उन्होंने प्रस्तुत दिकया दिक पटना उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों को रद्द करना सही काम था-

       और यही कारर्ण है दिक हम सहमत हुए

 च

     उपरोक्त दो रिरट याधिचकाओं के साथ-       साथ इस अपील का भी दिनपटारा करें-            उन्होंने खदु को मुख्य रूप से कानून के प्रश्नों तक ही
सीदिमत रखा।उनकी प्रस्तुधितयाँ दिनम्नलिललिखत प्रभाव से हैंः

!

"1.               संदिवधान दिनमा-ता संयकु्त राज्य अमेरिरका के संदिवधान में छठे संशोधन के प्रावधानों से अवगत थे।

जी.

 एक 'अभिभयकु्त'                    के अधिधकार को तेजी से मुकदमा चलाने के लिलए संदर्भिभत करता ह।ैदिफर भी इसे भारतीय संदिवधान में शादिमल नहीं
        दिकया गया था।और गोपालन बनाम के रूप में लंबा।

        मद्रास राज्य ने भारत में इस के्षत्र को संभाला,             केवल दडं प्रदि0या संदिहता के प्रावधानों के रूप में त्वरिरत मकुदमा उपलब्ध था।

          संभव हुआ।दिकसी भी काय-वाही को कभी रद्द नहीं दिकया जा सकता था

          दिवलम्ब का आधार।उधिचत भिशकायत दिकए जाने या स्वतः संज्ञान लेने पर,

एच. ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]।349

                  अदालत हमेशा एक अदालत में स्थानांतरर्ण के आदेशों सदिहत एक दिनचली अदालत को उपयकु्त दिनदKशों द्वारा त्वरिरत सुनवाई
           सुदिनधिhत कर सकती है जहां शीघ्र दिनपटान सुदिनधिhत दिकया जा सकता ह।ै

2.           मेनका गांधी के मामले में इस अदालत के फैसले के साथ,  अनुच्छेद 21        को एक नई सामuी दिमली।अपराध की सजा से
संबंधिधत प्रदि0या दिनष्पक्ष, न्यायसंगत और तक- संगत होनी चादिहए।हुसैन आरा खातनू और बाद में बी के फैसलों ने अनुच्छेद 21 से

  एक तथाकभिथत '   त्वरिरत परीक्षर्ण का अधिधकार'      लिलखा ह।ैयह एक सुदिवधाजनक और आत्म-     व्याख्यात्मक वर्ण-न दोनों ह।ैलेदिकन ऐसा
                 नहीं है दिक छठे संशोधन के अधिधकार से जुड़ी हर घटना को भारतीय कानून में पढ़ा जाना चादिहए।यू. एस. ए. में,   अधिधकार व्यक्त
                    और अयोग्य ह।ैभारत में यह न्याय और दिनष्पक्षता का केवल एक घटक ह।ैभारतीय अदालतों को कई अन्य दिहतों के साथ

                अभिभयकु्त के लिलए सी न्याय और दिनष्पक्षता का दिमलान करना पड़ता है जो सम्मोहक और सव\परिर हैं।
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( 3 )  अनुच्छेद 21                  का इतना अथ- नहीं लगाया जा सकता है दिक यह दिनदKशात्मक जिसद्धांतों और एक अन्य मौलिलक अधिधकार
 अथा-त डी.

 अनुच्छेद 14             में समानता का अधिधकार।अभिभयकु्त के वग- और चरिरत्र और उसके अपराध की प्रकृधित,     एक दिनजी अभिभयोजक की
                कदिठनाइयों और सरकार के झुकाव के आधार पर दिवलंब की अवधारर्णा पूरी तरह से अलग होनी चादिहए।

ई.

4.               अदालत को दिवधायी नीधित का सम्मान करना चादिहए जब तक दिक नीधित असंवैधादिनक न हो।

  सीदिमत सीमा काननू,      हालांदिक वे आपराधिधक पक्ष में हैं,      इन पर लागू नहीं होते हैंः

 च

( क) 3 वष- से अधिधक कारावास के साथ दडंनीय गंभीर अपराध;

( (ख)   सभी आर्भिथक अपराध।

जी.

             इन दोनों कारर्णों से उच्च लोक सेवकों द्वारा दिकया गया भ्रष्टाचार सुरधिक्षत नहीं ह।ै

5.           त्वरिरत सुनवाई का अधिधकार मुकदमा न चलाने का अधिधकार नहीं ह।ैदसूरा,        यह केवल अभिभयोजक पर एक दाधियत्व पैदा करता
               है दिक वह उधिचत समय के भीतर मुकदमे के लिलए आगे बढ़ने के लिलए तयैार रहे।

एच.

350

[ 1991 ] एसयपूीपी।3   एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

         इसका मतलब है दिक दिबना दिकसी देरी के उसकी चालाकी या

क.

 दोषपूर्ण- लापरवाही।

6. मकुदमे द्वारा लिलए गए समय की वास्तदिवक अवधिध पूरी तरह से अप्रासंदिगक ह।ैप्रत्येक व्यदिक्तगत मामले में अदालत को एक
           संतुलनकारी काय- करना होता ह।ैइसे कई कारकों पर दिवचार करना पड़ता है,       जिजनमें से कुछ अभिभयकु्त के पक्ष में,  कुछ
           अभिभयोजक के पक्ष में और अन्य पूरी तरह से तटस्थ होते हैं।प्रत्येक

बी.

                       दिनर्ण-य तदथ- होना चादिहए।समय की कोई बाहरी सीमा दिनधा-रिरत करना न तो अनुमत है और न ही संभव है और न ही वांछनीय ह।ै
                     अमेरिरकी सुप्रीम कोट- ने ऐसा करने से इनकार कर दिदया ह।ैहमारी अदालत ने भी ऐसा ही दृदिष्टकोर्ण अपनाया ह।ैइस तरह के
      न्याधियक कानून की कोई दिमसाल नहीं ह।ै

एस.

             देने में दिनम्नलिललिखत प्रकार की देरी को पूरी तरह से नजरअंदाज दिकया जाना चादिहए।

        त्वरिरत सनुवाई से इनकार करने की याधिचका का प्रभावः

( ए) न्यायालय कैलेंडर की भीड़, न्यायाधीशों की अनुपलब्धता, या अन्य परिरस्थिस्थधितयों के कारर्ण पूरी तरह से देरी
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एक्स

  अभिभयोजक का दिनयंत्रर्ण।

डी.

( ख)            दिवलम्ब स्वयं अभिभयकु्त द्वारा न केवल स्थगन की मांग के कारर्ण हुआ,       बस्थिल्क कानूनी उपकरर्णों के कारर्ण भी हुआ, जिजसका
     अभिभयोजक को दिवरोध करना पड़ता ह।ै

( ग)      आदेशों के कारर्ण होने वाली देरी,       चाहे वह अभिभयकु्त द्वारा पे्ररिरत हो या

ई.

          अपील या संशोधन या अन्य की आवश्यकता वाले न्यायालय के नहीं

उधिचत कार-वाई या काय-वाही।

( डी)       अभिभयोजक की वैध कार-वाइयों के कारर्ण देरी,   उदाहरर्ण के लिलए,          एक प्रमुख गवाह प्राप्त करना जिजसे रास्ते से बाहर रखा
                जाता है या अन्यथा प्रदि0या या उपस्थिस्थधित या एक प्रमुख दस्तावेज का पता लगाने से बचता है या

 च

    दिवदेश से साक्ष्य प्राप्त करना।

7.                     दिवलंब का आमतौर पर अभिभयकु्त द्वारा स्वागत दिकया जाता ह।ैवह गर्णना में देरी को स्थदिगत कर देता ह।ैयह अभिभयोजन पक्ष की
            उसके लिखलाफ मामला सादिबत करने की क्षमता को बाधिधत कर सकता ह।ैइस बीच,         वह अपराधों में लिलप्त होने के लिलए स्वतंत्र
               रहता ह।ैएक अभिभयकु्त इस याधिचका को नहीं उठा सकता है यदिद उसने कभी नहीं दिकया ह।ै

जी.

                     त्वरिरत सुनवाई की मागं के लिलए कदम उठाए गए।एक याधिचका दिक उसके लिखलाफ काय-वाही रद्द कर दी जाए क्योंदिक देरी हुई है

यदिद रिरकॉड- से पता चलता है दिक उन्होंने देरी को स्वीकार दिकया और कभी भी शीघ्र दिनपटान के लिलए नहीं कहा।भारत में मागं
                      दिनयम को सख्ती से लागू दिकया जाना चादिहए।दिकसी को भी यह भिशकायत करने की अनुमधित नहीं दी जा सकती है दिक त्वरिरत
              सनुवाई से इनकार कर दिदया गया था जब उसने कभी इसकी मागं नहीं की थी।

एच.

* = ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]
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8. '  त्वरिरत परीक्षर्ण'              का मूल कारावास से सुरक्षा ह।ैएक अभिभयकु्त जिजसे कभी कैद नहीं दिकया गया है,     वह शायद ही कभी भिशकायत
     कर सकता ह।ैदिकसी भी तरह से,              उसे कुछ और बहुत मजबूत पूवा-uह दिदखाना चादिहए।अधिधकार दिकसी अभिभयकु्त को होने वाले
      सभी प्रधितकूल प्रभावों से नहीं बचाता ह।ै

       देरी से।इसकी मुख्य चिंचता स्वतंत्रता की हादिन ह।ै

9.            पूवा-uह की संभावना पया-प्त नहीं ह।ैवास्तदिवक पूवा-uह होना चादिहए।बी ने सादिबत दिकया।

10.           याधिचका दिनर्निववाद रूप से और अटूट रूप से मामले के गुर्ण-             दोष के साथ दिमभिश्रत ह।ैतथ्यों के पूर्ण- ज्ञान के दिबना पूवा-uह का
            पता लगाना संभव नहीं ह।ैयाधिचका का मूल्यांकन पहले ट्र ायल सी द्वारा दिकया जाना चादिहए।

अदालत।

डब्ल्यू. पी.  में प्रस्तुधितयाँ। नहीं।268/87 :
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     श्री अशोक सेन रिरट याधिचका सं.       में याधिचकाकता- की ओर से पेश हुए।268 1  में से

1987  श्री पी. पी.              राव के तक- का समथ-न दिकया और कहा दिक याधिचकाकता- रजंन दिद्ववेदी के लिखलाफ 15     साल से अधिधक समय
              से लंदिबत अभिभयोजन को रद्द कर दिदया जाना चादिहए।दिवद्वान वकील ने कई दिवशेषताओं पर जोर दिदया

आई।

   दिवशेष रूप से मामलाः

( क) सी. बी. आई.        द्वारा लगाए गए झूठे दिनदिहताथ- के आरोप और

  दिबहार पुलिलस (सी. आई. डी.)    एक दसूरे के लिखलाफ;

ई.

( ख) वे परिरस्थिस्थधितयाँ जिजनमें सरकारी गवाह दिव0म का बयान दज- दिकया गया था, जिजस तरह से उसे पुरस्कृत दिकया गया था और
      बाद में उसे वापस लिलया गया था;

( ग)    श्री ताराकंुडे की रिरपोट-; और

 च

( घ)         जिजस तरीके से अदालत में अभिभयोजन चलाया गया था,         जिजसमें काय-वाही को जानबझूकर आगे बढ़ाना भी शादिमल था।

               उन्होंने प्रस्तुत दिकया दिक यह एक दिवभिशष्ट रूप से उपयकु्त मामला है जिजसमें आरोप और सभी

         अब तक की गई काय-वाही को रद्द कर दिदया जाना चादिहए।

जी.

23.      श्री राम जेठमलानी ने वरिरष्ठ ए. के.            सेन की दलीलों का समथ-न दिकया। उन्होंने कहा दिक यह अभिभयोजन 1975    से लंदिबत है
     और अभी तक नहीं हुआ ह।ै

अब तक समाप्त।उन्होंने कहा दिक इस देरी के लिलए केवल अभिभयोजन पक्ष ही जवाब दे सकता है न दिक आरोपी।उन्होंने दिनम्नलिललिखत
     तथ्यों को हमारे ध्यान में लायाः

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।
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   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

1.    हालाँदिक याधिचकाकता- को 6.7.1975     पर दिगरफ्तार दिकया गया था,   लेदिकन उसे 19.12.1976      तक इस मामले में पटना
          की अदालत में पेश नहीं दिकया गया था।इस सब के दौरान,            यह याधिचकाकता- को पटना अदालत के समक्ष पेश दिकए दिबना और
          दिबना नोदिटस दिदए भी उसकी रिरमांड की अवधिध बढ़ा रही थी।

क.

↑

उसे।जब तक उन्हें दिदसंबर, 1976 में पटना की अदालत में पेश नहीं दिकया गया, तब तक याधिचकाकता- को यह भी पता नहीं था
  दिक उन्हें एल. एन.        दिमश्रा हत्या मामले में भी फंसाया गया था।आरोप-पत्र दिदसंबर, 1975       में ही दालिखल दिकया गया था।इससे

 बहुत पहले,       अभिभयकु्त इसके हकदार हो गए थे -

 

आई. पी. आर. की धारा 167 के तहत रिरहाई।पी. सी. लेदिकन वह इन सभी तथ्यों से अवगत नहीं थे और इसलिलए, उन्होंने उक्त
                     अधिधकार का दावा नहीं दिकया।भले ही उन्हें दिदल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश रे से संबंधिधत मामले में उनकी दोषजिसधिद्ध के
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       लिखलाफ दायर अपील में जमानत दे दी थी,  लेदिकन एल. एन.            दिमश्रा मामले में उनके दिनदिहताथ- के कारर्ण उन्हें रिरहा नहीं दिकया गया
 था।याधिचकाकता- 30.3.1978    तक जेल में रहा,         जब इस अदालत ने जमानत दे दी।याधिचकाकता- को 21.1.1977 (  दिदल्ली उच्च

     न्यायालय द्वारा जमानत देने की तारीख)  से 30.3.1978           तक कैद करना अवैध और असवंैधादिनक ह।ैयह पूरी काय-वाही को
  ददूिषत करता ह।ै

एस.

डी.

2. दिदसंबर, 1975          में आरोप पत्र दायर करने की तारीख से लेकर 1979      में मामला दिदल्ली स्थानांतरिरत होने तक,  अभिभयोजन
                          पक्ष मामले को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा ह।ैइसने यह नहीं बताया है दिक वह इन तीन वषd में क्या कर रहा

था-दिकस अवधिध के दौरान याधिचकाकता- को अवैध रूप से कैद दिकया गया था।

ई.

3.                  अभिभयोजक न केवल उन दस्तावेजों की आपूर्तित करने के लिलए बाध्य है जिजन पर उसने भरोसा दिकया ह,ै    बस्थिल्क उन सभी
                     दस्तावेजों की भी आपूर्तित करने के लिलए बाध्य है जो अभिभयकु्त के लिलए भी अनुकूल हो सकते हैं।यह दाधियत्व अधिधवक्ता अधिधदिनयम

       के तहत बनाए गए दिनयमों के दिनयम 16               से और अभिभयोजक के काया-लय से जुडे़ काया-लय और कत-व्यों की प्रकृधित से आता ह।ै
  उपरोक्त दिनयम 16      अभिभयोजक को इससे प्रधितबंधिधत करता है -

 च

      अभिभयकु्त के लिलए अनुकूल सामuी को दबाना।

4.   श्री आहूजा सी. बी. आई.                के मुख्य जांच अधिधकारी थे। उन्होंने ही अरुर्ण कुमार दिमश्रा और अरुर्ण कुमार ठाकुर से पूछताछ
   की थी और 21 फरवरी, 1975             को अरुर्ण कुमार ठाकुर का इकबालिलया बयान दज- कराया था।इस स्वीकारोदिक्त के अनुसार,

जी.

                     उन्होंने कहा दिक दिबहार के एक दिवशेष राजनीधितक नेता के कहने पर दो अभिभयकु्तों ने हत्या को अंजाम दिदया।ये तथ्य पटना
                     अदालत के समक्ष उनके द्वारा दायर आवेदनों से स्थादिपत दिकए गए हैं जो अब इस रिरट याधिचका के रिरकॉड- का दिहस्सा हैं।लेदिकन

 दिफर जून, 1975                    में आपातकाल लागू होने के बाद मामले ने अचानक एक अलग मोड़ ले लिलया।मूल अभिभयकु्तों को यह कहते हुए
      छोड़ दिदया गया दिक वे दिनद\ष हैं

एच.

. )

न.

ए. आर. एंटूले बनामआर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]

353

और पूरा ध्यान अब आनंद माग- पर स्थानांतरिरत हो गया।जिसतंबर में, ए 1975 आहूजा ने अदालत में आवेदन करते हुए स्पष्ट रूप
                      से कहा।ऐसी स्थिस्थधित में अभिभयोजन पक्ष का कत-व्य है दिक वह दोनों संस्करर्णों को अदालत के समक्ष रखे तादिक अदालत यह तय

                       करने में सक्षम हो सके दिक कौन सा संस्करर्ण सही ह।ैअभिभयोजन पक्ष अपने पहले संस्करर्ण के संबंध में साक्ष्य को पूरी तरह से
     दबाने के लिलए तयैार नहीं ह।ै

           और अकेले दसूरा संस्करर्ण प्रस्तुत करें।यह पूरी तरह से अनुधिचत ह।ैवास्तव में,   बी ने 13       गवाहों से पूछताछ करने का अनुरोध
(      अभिभयोजन पक्ष द्वारा छोड़ दिदया गया)                ठीक इस पहले संस्करर्ण को स्थादिपत करने के लिलए था और यह तथ्य दिक अभिभयोजन पक्ष

                      छह महीने से अधिधक समय से अरुर्ण कुमार दिमश्रा और अरुर्ण कुमार ठाकुर को वास्तदिवक आरोपी के रूप में खोज रहा ह।ैउक्त
13      गवाहों में से गवाह संख्या 12  और 13               वही आरोपी हैं।याधिचकाकता- चाहता था दिक उन सभी से अदालत के गवाहों के रूप में

                   पूछताछ की जाए तादिक अभिभयोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को उनसे जिजरह करने का अवसर दिमले।अदालत तब सच्चाई का पता
                   लगाने की स्थिस्थधित में होगी।यह अनुरोध अभिभयोजन पक्ष द्वारा दभुा-वनापूर्ण- तरीके से दिकया गया था जिजसने याधिचकाकता- को दिदल्ली
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         उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिलए मजबूर दिकया।दिदनांदिकत 13.2.1987         आदेश से पता चलता है दिक उक्त संशोधन
                काननू के महत्वपूर्ण- प्रश्नों को उठाता है और गहराई से दिवचार करने की आवश्यकता ह।ैइन परिरस्थिस्थधितयों में,    उच्च न्यायालय में

                     पुनरीक्षर्ण के लंदिबत होने के कारर्ण पांच साल की देरी को अभिभयोजन पक्ष के दरवाजे पर रखा जाना चादिहए क्योंदिक यह
         याधिचकाकता- के अदालत के गवाहों के रूप में उक्त 13             गवाहों को राभिश देने के उधिचत अनुरोध के अनुधिचत दिवरोध का प्रत्यक्ष

                      परिरर्णाम ह।ैदिवद्वान वकील ने अदालत के सामने पूरी सच्चाई रखने के लिलए अभिभयोजन पक्ष के कत-व्य पर जोर देने के लिलए कुछ
    दिनर्ण-यों पर भरोसा दिकया।इनके अनुसार

} 1

                        वकील ने कहा दिक इस मामले में अभिभयोजन पक्ष का कत-व्य था दिक वह पहले के संस्करर्ण और उस ओर से उनके द्वारा एकत्र
दिकए गए साक्ष्य को भी अदालत के समक्ष रखे।उन्होंने भी दो राज्य एजेंजिसयों के एक-दसूरे पर झूठे एफ का आरोप लगाने के

    अजीब दृश्य पर जोर दिदया।

  प्रभाव और फे्रम-अप।

5.     अभिभयोजन पक्ष द्वारा श्री डी. सी.  अuवाल (     देरी तीन महीने की है)             के सामने ही अभिभयकु्त को गद्य में काटने पर जोर देने के
  कारर्ण हुई देरी,   हालांदिक छोटी ह,ै        अभिभयोजन पक्ष के मलोवो का संकेत देती ह।ै

              लेंस।यह अभिभयोजन पक्ष के मामले को ददूिषत करता है और एक अधितरिरक्त आधार है जी

     काय-वाही को रद्द करने के लिलए।

24. सी. बी. आई.                    की ओर से पेश हुए दिवद्वान महान्यायवादी ने पहली बार में कहा दिक इस अदालत को त्वरिरत सुनवाई के
      अधिधकार से संबंधिधत कोई मानदडं या दिदशा-     दिनदKश दिनधा-रिरत नहीं करने चादिहए।उनके अनुसार,      दडं प्रदि0या संदिहता में पया-प्त
    प्रावधान हैं जो एच 354         के लिलए दिदशादिनदKशों के रूप में काम करते हैं।

[ 1991 ] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

                    त्वरिरत सनुवाई सुदिनधिhत करना।उन्होंने अनुरोध दिकया दिक इस पीठ के समक्ष रखे गए मामलों का दिबना कोई सामान्य प्रस्ताव रखे
गुर्ण-दोष के आधार पर दिनपटारा दिकया जाए।उन्होंने प्रस्तुत दिकया दिक दडं प्रदि0या संदिहता की धारा 482 एक पया-प्त उपाय ह।ैयह

                     एक ऐसे अभिभयकु्त द्वारा लागू दिकया जा सकता है जिजसे त्वरिरत मकुदमे से वंधिचत कर दिदया गया ह।ैउनका कहना है दिक उच्च
                       न्यायालय के पास आपराधिधक काय-वाही को रद्द करने की शदिक्त है यदिद न्याय के उद्देश्यों को सुरधिक्षत करने के लिलए इस तरह का

                     माग- आवश्यक पाया जाता ह।ैबी में आपराधिधक मामले के समापन में अनुधिचत देरी अदालत की प्रदि0या का दरुुपयोग है और उक्त
                    प्रावधान के तहत इसे रद्द दिकया जा सकता ह।ैउन्होंने हमें पटना अदालत और दिदल्ली अदालत दोनों में इस मामले की पूरी काय-वाही

                       के बारे में बताया और कहा दिक अभिभयोजन पक्ष के लिखलाफ देरी का आरोप पूरी तरह से दिनराधार है और वास्तव में देरी आरोपी
        द्वारा ही की गई ह।ैउन्होंने कहा दिक आरोपी बार-              बार कई तुच्छ अंतव-तc आवेदन दायर कर रहे थे और कई रर्णनीधित अपनाकर

          मुकदमे को स्थदिगत करने की प्राथ-ना कर रहे थे।उदाहरर्ण के लिलए,          अक्सर एक अभिभयकु्त स्वयं अनुपस्थिस्थत रहता था और दिफर
                   दसूरा अभिभयकु्त कहता था दिक उस अभिभयकु्त की अनपुस्थिस्थधित में मकुदमा आगे नहीं बढ़ना चादिहए।भले ही उनका स्वास्थ्य अच्छा

था,                       लेदिकन वे बीमार होने की गहुार लगाते हुए अदालत में उपस्थिस्थत नहीं हुए।इस तथ्य को पटना जेल के जेलर ने एक से अधिधक
बार प्रमाभिर्णत दिकया ह।ैउनके वकील भी सप्ताह में पाँच दिदन डी पर मकुदमा चलाने में अदालत का सहयोग नहीं कर रहे थे।वे सप्ताह

                       में केवल तीन दिदन चलने के लिलए तयैार थे और वह भी पूरे दिदन के लिलए नहीं।सबूत बहुत बडे़ हैं और हजारों दस्तावेज हैं।उन्होंने
   कहा दिक परिरस्थिस्थधितयों में,                  स्वाभादिवक रूप से मुकदमे में काफी समय लगा।अभिभलेख पर सामuी स्पष्ट रूप से स्थादिपत करती है दिक

                     अभिभयोजन पक्ष हमेशा मकुदमे को तेजी से समाप्त करने के लिलए उत्सुक था और वास्तव में मकुदमा रिरकॉड- गधित से आगे बढ़ा, 
 जिजसमें 151       गवाहों से पूछताछ की गई।ई इसने 1986           में अपना मामला बंद कर दिदया।दिफर अभिभयकु्त कुछ गवाहों से पूछताछ
                      करने के लिलए एक आवेदन के साथ आगे आए जो पूरी तरह से अनावश्यक थे और जिजन्हें अभिभयोजन पक्ष ने स्वीकार कर लिलया
            था।जब दिवद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा इसे सही ढंग से अस्वीकार कर दिदया गया,          तो वे उच्च न्यायालय गए और आगे की सभी
         काय-वाही प्राप्त की और मकुदमे पर रोक लगा दी।इस प्रकार,              केवल अभिभयकु्त और अभिभयकु्त ही हैं जो मुकदमे को आगे बढ़ा रहे हैं

 और इसलिलए,          उनके दिनयमों के उल्लंघन की भिशकायत नहीं कर सकते हैं।
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एस.

 च

→

        दिवद्वत महान्यायवादी ने तक- दिदया दिक त्वरिरत सनुवाई का अधिधकार।

25.   श्री चटजc सी. ए. सं. 3811/90       में याधिचकाकता- की ओर से पेश हुए।

 श्री पी. पी.      राव की दलीलों का समथ-न दिकया, जबदिक सी. एम. पी.   संख्या में आर. एस.         नायक की ओर से श्री राजीव धवन ने
                   आम तौर पर जी श्री जेठमलानी की दलीलों का समथ-न दिकया।हस्तके्षपकता- मदिहला दक्षत सदिमधित की ओर से उपस्थिस्थत सुश्री रानी

                जेठमलानी ने अपने लिललिखत तकd में मदिहलाओं के दृदिष्टकोर्ण से इस अधिधकार के महत्व पर जोर दिदया।

26. त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार को भारत के संदिवधान में मौलिलक अधिधकारों में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं दिकया गया है, 
 जैसा दिक यू. एस. एच.                 संदिवधान के छठे संशोधन में स्पष्ट रूप से इस अधिधकार को मान्यता दी गई ह।ैछठा संशोधन ए. आर.  एंटूले

v.

आर. एस.  नायक (रडे्डी, जे.)

355

        अन्य बातों के साथ घोषर्णा करता है दिक '            सभी आपराधिधक अभिभयोजनों में अभिभयकु्त को त्वरिरत और साव-जदिनक मुकदमे का
  अधिधकार प्राप्त होगा'                ।यह पाँचवें संशोधन के अधितरिरक्त है जो अन्य बातों के साथ घोषर्णा करता है दिक "      दिकसी भी व्यदिक्त को जीवन

    से वंधिचत नहीं दिकया जाएगा",      जो मोटे तौर पर अनुच्छेद 21 (   और अनुच्छेद 31   का खंड 1,      जब से हटा दिदया गया है)  के
 अनुरूप ह।ैए. के.         गोपालन बनाम में यह चूक और होल्डिंल्डग।मद्रास राज्य [1950] एस. सी. आर. 88      संभवतः बताता है दिक इस
     अधिधकार का दावा या अनुच्छेद 21                   से बहने वाले मौलिलक अधिधकार के रूप में मान्यता तब तक क्यों नहीं दी गई जब तक दिक

गोपालन बी इस के्षत्र में थे।एक बार आर. सी. कूपर (1970 एस. सी. 564) में गोपालन का शासन समाप्त हो गया और इसका
   जिसद्धांत मेनका गांधी (1978 एस. सी. 597)   में अनुच्छेद 21           तक दिवस्तारिरत हो गया।यह एक ऐसी शदिक्त और जीवन शदिक्त प्राप्त

                     करने के लिलए आया जिजसकी अब तक कल्पना नहीं की गई थी।मेनका गांधी के उपवास के बाद इस अदालत के रचनात्मक फैसलों
         ने इस अनुच्छेद को एक नया अथ- दिदया और इसकी दिवषय-            वस्तु और अथ- का दिवस्तार दिकया।हालाँदिक यह उन सभी दिनर्ण-यों को
    दिगनने का स्थान नहीं है,                   लेदिकन यह कहना पया-प्त है दिक हुसनैारा खातून मामलों में इस अदालत की राय वष- में तय हुई थी।1979

,          यह घोषर्णा करना दिक त्वरिरत सुनवाई का अधिधकार अनुच्छेद 21            में दिनदिहत है और इस प्रकार अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यदिक्त
   का मौलिलक अधिधकार है,  एक है

क.

एस.

 उनके बीच,

डी.

27.  गोपालन में,         इस अदालत ने माना दिक दिनवारक से संबंधिधत काननू

    दिनरोध संदिवधान के अनुच्छेद 22         में पाया जाता है और यह दिक अनुच्छेद 22     उस संबंध में एक स्व-      दिनदिहत संदिहता ह।ैयह भी देखा
   गया दिक अनुच्छेद 21      द्वारा अनुध्यात कानून को अनुच्छेद 19            में तक- संगतता की कसौटी का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है

   क्योंदिक दोनों अनुच्छेद (21  और 19)  दो अलग-        अलग धाराओं का गठन करते हैं।मेनका गांधी में,  दो अलग-    अलग धाराओं का
   गठन करने वाले अनुच्छेद 21  और 19               के संबंध में गोपालन में दिटप्पभिर्णयों को या तो आज्ञाकारी या गलत माना गया है,   जैसा भी

                   मामला हो।यह इंदिगत दिकया गया है दिक वषd से इस न्यायालय ने इस दिवचार को स्वीकार दिकया है दिक संदिवधान-     और दिवशेष रूप से
 भाग III     द्वारा गारटंीकृत कई मूलभूत अधिधकारों-          को एक अभिभन्न समu के रूप में पढ़ा जाना चादिहए,     जिजसमें दिवषय के संभादिवत

 ओवरलगै्रिंपग के साथ-            इसके दिवभिभन्न प्रावधानों द्वारा संरधिक्षत दिकए जाने की मांग की जाती ह।ैबेग,    मुख्य न्यायाधीश ने [1978] 2 
एस. सी. आर.   के पृष्ठ 648       पर दिनम्नलिललिखत शब्दों में दिवचार व्यक्त दिकया।:

ई.
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आई.

1

च

"    संदिवधान के भाग III             में दिनदिहत दिवभिभन्न मौलिलक अधिधकारों से संबंधिधत अनुच्छेद पूरी तरह से अलग नहीं हैं।

           अधिधकारों की धाराएँ जो कई ग्रिंबदओुं पर नहीं दिमलती हैं।वे सभी हैं।

जी.

             संदिवधान में एक एकीकृत योजना के भाग।उनके जल को दिनबा-ध और दिनष्पक्ष न्याय (सामाजिजक,   आर्भिथक और राजनीधितक), 
 स्वतंत्रता (   न केवल दिवचार, अभिभव्यदिक्त, दिवश्वास,    दिवश्वास और पूजा की,  बस्थिल्क सगंठन, आंदोलन,     व्यवसाय या व्यवसाय के साथ-

साथ उधिचत संपलि[ के अधिधuहर्ण और कब्जे की भी), समानता (स्थिस्थधित और एच 356) के उस भव्य प्रवाह का गठन करने के
   लिलए दिमभिश्रत होना चादिहए।

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

>

अवसर,  जो व्यदिक्तयों,             समूहों और वगd के बीच अनधुिचत या अनधुिचत भेदभाव का अभाव दशा-ता ह)ै,   और बंधुत्व (   व्यदिक्त की
      गरिरमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन),            जिजसकी कल्पना हमारा संदिवधान करता ह।ैमानव स्वतंत्रता के दिवभिभन्न पहलुओं को
                उनकी सुरक्षा के उद्देश्यों के लिलए अलग करना न तो यथाथ-वादी है और न ही फायदेमंद है,       लेदिकन इस तरह के संरक्षर्ण के उद्देश्यों
  को ही पराजिजत करगेा।

क.

 

 च

जे.        भगवती ने दिनम्नलिललिखत शब्दों में यही दिवचार रखाः

" इसलिलए,             कानून को अब अच्छी तरह से तय दिकया जाना चादिहए दिक अनुच्छेद 21  अनुच्छेद 19       को बाहर नहीं करता है और
                 भले ही दिकसी व्यदिक्त को व्यदिक्तगत स्वतंत्रता से वंधिचत करने की प्रदि0या दिनधा-रिरत करने वाला कोई कानून हो।

एस.

   और परिरर्णामस्वरूप अनुच्छेद 21          द्वारा प्रद[ मौलिलक अधिधकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है,     जहां तक यह अनुच्छेद 19  के
तहत दिकसी भी मौलिलक अधिधकार को कम करता है या छीनता है, उस अनुच्छेद की चुनौती का सामना करना होगा।आर. सी. 

  कूपर के मामले,                      शंभू नाथ सरकार के मामले और हरधन सहाय के मामले में दिनर्ण-य के बाद इस प्रस्ताव पर अब कोई दिववाद नहीं
  हो सकता ह।ैअब,      यदिद कोई कानून वंधिचत करता है

डी.

'  व्यदिक्तगत स्वतंत्रता'     वाले व्यदिक्त और अनुच्छेद 21              के अथ- के भीतर उस उद्देश्य के लिलए एक प्रदि0या दिनधा-रिरत करने वाले व्यदिक्त
  को अनुच्छेद 19                     के तहत प्रद[ एक या अधिधक मौलिलक अधिधकारों की कसौटी पर खरा उतरना होगा जो दिकसी दी गई स्थिस्थधित में
   लागू हो सकता ह,ै          पूव- परिरकल्पना यह भी होनी चादिहए दिक वह अनुच्छेद 14        ” के संदभ- में परीक्षर्ण के लिलए उ[रदायी होगा। .

ई.

           दिवद्वान न्यायाधीश ने अनुच्छेदों के बीच अभिभन्न संबंध की ओर इशारा दिकया
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14  और 21    दिनम्नलिललिखत शब्दों मेंः "  अनुच्छेद 14            राज्य की कार-वाई में मनमानेपन पर प्रहार करता ह।ैदिनष्पक्षता और व्यवहार
      की समानता सदुिनधिhत करता ह।ैतक- संगतता का जिसद्धांत,         जो कानूनी रूप से और साथ ही दाश-दिनक रूप से,    एक आवश्यक तत्व है

 च

  समानता या गैर-   मनमानी अनुच्छेद 14          में एक व्यापक सव-व्यापीता की तरह व्याप्त है और अनुच्छेद 21     द्वारा दिवचार की गई
   प्रदि0या को अनुच्छेद 14             के अनुरूप होने के लिलए तक- संगतता की कसौटी का जवाब देना चादिहए।यह "     सही और न्यायपूर्ण- और

दिनष्पक्ष"   होना चादिहए और मनमाना,      काल्पदिनक या दमनकारी नहीं होना चादिहए; अन्यथा,       यह कोई प्रदि0या नहीं होगी और
 अनुच्छेद 21      की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। "

जी.

28. यह दिनर्ण-य स्पष्ट शब्दों में स्थादिपत करता है दिक अनुच्छेद 21 द्वारा अनुध्यात दिवधिध और प्रदि0या को अनुच्छेद 19 और 14
                 के अनुरूप होने के लिलए तक- संगतता की कसौटी का जवाब देना चादिहए।यह स्थादिपत करता है दिक अनुच्छेद 21     के अथ- के भीतर

            काननू द्वारा दिनधा-रिरत प्रदि0या सही और न्यायपूर्ण- और दिनष्पक्ष होनी चादिहए और मनमाना,     काल्पदिनक या दमनकारी नहीं होनी
                   चादिहए।यह एच दिनष्पक्षता और तक- संगतता का यह जिसद्धांत है जिजसे इसके दायरे में लेने के रूप में माना गया था।

जे. ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.] '357

        त्वरिरत सुनवाई का अधिधकार।पहले हुसैनारा खातून दिनर्ण-य में (1979 (3)

क.

एस. सी. आर. 169) जे.     भगवती ने दिनम्नलिललिखत दिटप्पर्णी कीः7 "         हम सोचते हैं दिक हमारे संदिवधान के तहत भी,  हालांदिक
               त्वरिरत सुनवाई को दिवशेष रूप से एक मौलिलक अधिधकार के रूप में दिगना नहीं गया है,   यह अनुच्छेद 21    के व्यापक दिवस्तार और
                       सामuी में दिनदिहत है जैसा दिक इस न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम में व्याख्या की गई ह।ैभारत संघ।हमने उस बी मामले में यह

     अभिभदिनधा-रिरत दिकया है दिक अनुच्छेद 21               प्रत्येक व्यदिक्त को अपने जीवन या स्वतंत्रता से वंधिचत नहीं होने का मौलिलक अधिधकार
  प्रदान करता ह,ै                  जिसवाय उस अनुच्छेद की आवश्यकता के दिक दिकसी प्रदि0या की कुछ झलक कानून द्वारा दिनधा-रिरत की जानी

चादिहए,    लेदिकन यह दिक प्रदि0या "उधिचत,   दिनष्पक्ष और न्यायपूर्ण-"           होनी चादिहए।यदिद कोई व्यदिक्त दिकसी ऐसी प्रदि0या के तहत अपनी
स्वतंत्रता से वंधिचत है जो "उधिचत, दिनष्पक्ष या न्यायसंगत" नहीं ह,ै तो इस तरह का वंधिचत करना उसके मौलिलक अधिधकार का

 उल्लघंन होगा।

 अनुच्छेद 21                   और वह इस तरह के मौलिलक अधिधकार को लागू करने और अपनी राहत सुदिनधिhत करने का हकदार होगा।अब स्पष्ट
                रूप से दिकसी व्यदिक्त को उसकी स्वतंत्रता से वंधिचत करने के लिलए काननू द्वारा दिनधा-रिरत प्रदि0या "   उधिचत या न्यायसंगत"   नहीं हो

                      सकती है जब तक दिक वह प्रदि0या ऐसे व्यदिक्त के अपराध के दिनधा-रर्ण के लिलए त्वरिरत सनुवाई सुदिनधिhत नहीं करती ह।ैऐसी कोई
    प्रदि0या नहीं है जो डी

           यह सुदिनधिhत करना दिक एक उधिचत रूप से त्वरिरत सुनवाई को 'उधिचत,   दिनष्पक्ष या न्यायसंगत'       माना जा सकता है और यह
 अनुच्छेद 21   का उल्लंघन होगा।इसलिलए,          इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है दिक त्वरिरत सनुवाई,      और त्वरिरत सुनवाई से हमारा

      मतलब है दिक एक त्वरिरत त्वरिरत सुनवाई,         न्याय प्रर्णाली का एक अभिभन्न और आवश्यक दिहस्सा ह।ै

 अनुच्छेद 21        में दिनदिहत जीवन और स्वतंत्रता का मौलिलक अधिधकार।ई.

हालाँदिक, दिवद्वान न्यायाधीश ने एक प्रश्न पूछा जिजसका उ[र बाद में दिदया जाना बाकी ह।ैपूछा गया सवाल यह थाःइस अधिधकार से
     इनकार करने का क्या परिरर्णाम है?      क्या यह आवश्यक रूप से आरोपों/       मकुदमे को रद्द करने का परिरर्णाम है?      उस प्रश्न पर हम अलग

       से दिवचार करेंगे लेदिकन इसका क्या महत्व है,        यह दिनर्ण-य दिनम्नलिललिखत प्रस्तावों को स्थादिपत करता हःै

 च

( 1 )      त्वरिरत सनुवाई का अधिधकार अनुच्छेद 21     के व्यापक दिवस्तार और दिवषय-    वस्तु में दिनदिहत ह।ै

( 2 )             दिक जब तक कानून द्वारा दिनधा-रिरत प्रदि0या त्वरिरत सुनवाई सदुिनधिhत नहीं करती है,    तब तक इसे उधिचत,   दिनष्पक्ष या
                 न्यायसगंत नहीं कहा जा सकता ह।ैत्वरिरत सनुवाई और दिनरोध से स्वतंत्रता मानवाधिधकारों और बदुिनयादी जी स्वतंत्रताओं का
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                      दिहस्सा है और यह दिक एक न्याधियक प्रर्णाली जो दिबना मुकदमे के पुरुषों और मदिहलाओं को लंबे समय तक कैद रखने की अनुमधित
देती ह,ै           उसे ऐसे दिवचाराधीन लोगों के मानवाधिधकारों से वंधिचत माना जाना चादिहए।

       अभिभयकु्त के दिवद्वान वकील ने दिवशेष रूप से भगवती,         जे की राय से दिनम्नलिललिखत अंश पर भरोसा दिकया।

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

 एच 358

"          कानूनी और न्याधियक प्रर्णाली की एक और कमजोरी भी है

क.

वाई.

                     जो दिवचाराधीन कैदिदयों को न्याय से इस घोर इनकार के लिलए जिजम्मेदार है और यह मामलों के दिनपटारे में कुख्यात देरी ह।ैयह
                      काननूी और न्याधियक प्रर्णाली पर एक बुरा प्रधितग्रिंबब है दिक एक आरोपी का मुकदमा लंबे वषd तक भी शुरू नहीं होना चादिहए।यहां

तक दिक मुकदमे की शुरुआत में एक साल की देरी भी काफी खराब है; यह दिकतना बुरा हो सकता है जब देरी 3 या 5 या 7 या
10                      साल तक हो।त्वरिरत मुकदमा आपराधिधक न्याय की भावना का है और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है दिक मुकदमे में देरी

      अपने आप में न्याय से इनकार ह।ै

 

29. दसूरे हुसैनारा खातून मामले, [1979] 3 एस. सी. आर. 393 में, इस अदालत सी ने दिनदKश दिदया दिक जिजन दिवचाराधीन
    कैदिदयों के लिखलाफ धारा 468                  में प्रदान की गई सीमा की अवधिध के भीतर पुलिलस द्वारा आरोप पत्र दायर नहीं दिकया गया है,  उनके
                       लिखलाफ दिबल्कुल भी कार-वाई नहीं की जा सकती है और उन्हें तुरतं रिरहा कर दिदया जा सकता ह।ैइसका कारर्ण यह है दिक ऐसे
           व्यदिक्तयों को आगे कोई भी दिहरासत में रखना गैरकानूनी और अनुच्छेद 21       में दिनदिहत मौलिलक अधिधकार का उल्लंघन होता।

डी.

    तीसरे हुसैनारा खातून मामले [1979] 3 एस. सी. आर. 532 में, जे.   भगवती ने कहाः

"                  राज्य दिव[ीय या प्रशासदिनक अक्षमता का अनुरोध करके अभिभयकु्त को त्वरिरत सुनवाई प्रदान करने के अपने संवधैादिनक दाधियत्व
               से बच नहीं सकता ह।ैयह सुदिनधिhत करने के लिलए राज्य एक संवैधादिनक जनादेश के तहत है

ई.

           त्वरिरत परीक्षर्ण और इस उद्देश्य के लिलए जो कुछ भी आवश्यक है,          वह राज्य द्वारा दिकया जाना चादिहए।लोगों के मौलिलक अधिधकारों
के संरक्षक के रूप में इस न्यायालय का यह संवैधादिनक दाधियत्व भी है दिक वह राज्य को आवश्यक दिनदKश जारी करके त्वरिरत

         सनुवाई के लिलए अभिभयकु्त के मौलिलक अधिधकार को लागू करे,        जिजसमें सकारात्मक कार-वाई करना शादिमल हो सकता ह,ै  जैसे दिक

 च

     और जांच तंत्र को मजबूत करना,    नई अदालतों की स्थापना,    नए अदालतों का दिनमा-र्ण,      अदालतों को अधिधक कम-चारी और
  उपकरर्ण प्रदान करना,                अधितरिरक्त न्यायाधीशों की दिनयदुिक्त और त्वरिरत सनुवाई सुदिनधिhत करने के लिलए गर्णना दिकए गए अन्य

उपाय।

30.    दिबहार राज्य में v.     उमा शंकर केत्रीवाल और अन्य।, [ 1981 ] 2   एस सी आर।

जी.

402 अप्रैल, 1960                     में पुलिलस में एक रिरपोट- दज- की गई थी दिक प्रत्यथc फम- ने कोटा धारकों को दिवतरिरत करने के लिलए बड़ी
  मात्रा में जी. सी.        शीट का दरुुपयोग दिकया था।जाँच के बाद 1962         में मजिजस्ट्र ेट को एक पुलिलस रिरपोट- प्रस्तुत की गई,  जिजन्होंने
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जनवरी, 1963     में मामले का संज्ञान लिलया।जिसतंबर, 1967          में प्रत्यर्भिथयों के लिखलाफ आरोप तय दिकए गए थे।इसके बाद,  एच
     मामले की प्रगधित बहुत धीमी थी।1979   में उ[रदाताओं ने ए. आर.         एंटूले बनाम के लिलए उच्च न्यायालय में आवेदन दिकया।

आर. एस. नायक [रडे्डी, जे.] 359

                       उनके लिखलाफ शुरू की गई काय-वाही को रद्द करना।उच्च न्यायालय ने ए की काय-वाही को इस आधार पर रद्द कर दिदया दिक पुलिलस
               रिरपोट- में प्रधितवादी के लिखलाफ दिकसी भी सबूत का खलुासा नहीं दिकया गया है और 1963     में शुरू हुआ और 1979    में अभी भी

                     चल रहा अभिभयोजन अदालत की प्रदि0या का दरुुपयोग है और इसे आगे बढ़ने की अनुमधित नहीं दी जानी चादिहए।राज्य ने इस
                     अदालत में अपील की।यह न्यायालय राज्य से सहमत होने के लिलए इच्छुक था दिक उच्च न्यायालय द्वारा दिदया गया पहला आधार

   दिटकाऊ नहीं हो सकता है,                 लेदिकन उसने बी दसूरे आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले की पुदिष्ट की।इस अदालत ने दिटप्पर्णी कीः

" हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते दिक मुकदमे में बहुत अधिधक प्रगधित नहीं हुई ह,ै भले ही कम से कम 20 साल बीत
                       चुके हों।इस तरह के दिनष्कासन का अथ- है न केवल आर्भिथक रूप से बस्थिल्क चिंचता के अलावा सी मामले पर लगातार ध्यान देने
   और अदालत में बार-                    बार पेश होने के माध्यम से भी अभिभयकु्त को काफी परशेान करना।यह अच्छी तरह से हो सकता है दिक

                      प्रधितवादी स्वयं मामले की धीमी गधित के लिलए बडे़ पैमाने पर जिजम्मेदार थे क्योंदिक ट्र ायल मजिजस्ट्र ेट द्वारा दिदए गए कुछ आदेशों को
      उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी,            लेदिकन दिफर उस अवधिध की एक सीमा होनी चादिहए जिजसके लिलए डी

              आपराधिधक मुकदमेबाजी को मुकदमे के चरर्ण में जारी रखने की अनुमधित ह।ैमामले के इस दृदिष्टकोर्ण में,     हम वत-मान मामले को
       अपने हस्तके्षप के लिलए उधिचत नहीं मानते हैं,                इस तथ्य के बावजूद दिक हम महसूस करते हैं दिक आरोप एक ऐसे अपराध के होने

         का खलुासा करते हैं जिजसे हम काफी गंभीर मानते हैं।

ई.

31.     खदरा पहादिड़या बनाम।दिबहार राज्य [1983] 2 एस. सी. सी. 104,         इस न्यायालय ने हुसैनारा खातून मामले के जिसद्धांत
की दिफर से पुदिष्ट की और घोषर्णा की दिकःकोई भी अभिभयकु्त जिजसे त्वरिरत दिवचारर्ण के इस अधिधकार से वंधिचत दिकया जाता है, वह

                      ऐसे अधिधकार को लागू करने के उद्देश्य से इस न्यायालय से संपक- करने का हकदार है और इस न्यायालय को अपने संवैधादिनक
                   दाधियत्व का दिनव-हन करते हुए राज्य सरकारों और अन्य उपयकु्त प्राधिधकरर्णों को इस अधिधकार को प्राप्त करने के लिलए आवश्यक

    दिनदKश देने की शदिक्त ह।ै

                   न्यायालय ने दिबहार सरकार और उच्च न्यायालय को त्वरिरत दिनपटान के लिलए अधितरिरक्त अदालतें बनाने के दिनदKश सदिहत आवश्यक
 दिनदKश भी दिदए।

    लंबे समय से लंदिबत मामले।32.                इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम में इस अधिधकार की प्रयोज्यता पर दिफर से दिवचार दिकया।
  चंपालाल पंुजाजी शाह, [1982] 1 एस. सी. आर. 299.  धिचन्नाप्पल रडे्डी, जे.   अपने और ए. पी.    सेन और बहरुल इस्लाम, जे. 

जे.                  के लिलए बोल रहे हैं।हुसैनारा खातनू के जिसद्धांत की पुदिष्ट की और पालन करने के लिलए आगे बढे़ः

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

एच 360

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

"           इस सवाल को तय करने में दिक क्या इनकार दिकया गया है

क.

                       त्वरिरत दिवचारर्ण के अधिधकार पर न्यायालय इस बात पर दिवचार करने का हकदार है दिक क्या प्रधितवादी स्वयं देरी के एक दिहस्से के
                       लिलए जिजम्मेदार था और क्या वह देरी के कारर्ण अपने बचाव की तयैारी में पूवा-uह से uस्त था।न्यायालय को इस बात पर भी

           दिवचार करने का अधिधकार है दिक क्या दिवलंब अनजाने में हुआ था,           जो न्यायालय में भीड़भाड़ के कारर्ण हुआ था या अभिभयोजकों
       के कम कम-चारिरयों के कारर्ण हुआ था।स्ट्र ंक वी.             संयकु्त राज्य अमेरिरका इस ग्रिंबदु पर एक भिशक्षाप्रद मामला ह।ैजैसा दिक पहले हुसैन

 आरा मामले (उपरोक्त)    में बताया गया है,             त्वरिरत सुनवाई का अधिधकार भारत में स्पष्ट रूप से गारटंीकृत सवंैधादिनक अधिधकार नहीं
ह,ै                    बस्थिल्क एक दिनष्पक्ष सनुवाई के अधिधकार में दिनदिहत है जिजसे अनुच्छेद द्वारा गारटंीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिधकार का
दिहस्सा माना गया ह।ै21 संदिवधान से।जबदिक एक त्वरिरत परीक्षर्ण एक दिनष्पक्ष परीक्षर्ण का एक दिनदिहत घटक ह,ै इसके दिवपरीत

                   आवश्यक रूप से सच नहीं ह।ैएक दिवलंदिबत परीक्षर्ण अदिनवाय- रूप से एक अनुधिचत परीक्षर्ण नहीं ह।ैदिवलम्ब स्वयं अभिभयकु्त की
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                       रर्णनीधित या आचरर्ण के कारर्ण हो सकता ह।ैहो सकता है दिक देरी से अभिभयकु्त के लिलए कोई पूवा-uह पैदा नहीं हुआ हो।यह सवाल
            दिक क्या दिवलंदिबत मुकदमे के आधार पर दोषजिसधिद्ध को रद्द दिकया जाना चादिहए,        मामले के तथ्यों और परिरस्थिस्थधितयों पर दिनभ-र

          करता ह।ैयदिद अभिभयकु्त को अपने आचरर्ण में पूवा-uहपूर्ण- पाया जाता है

एस.

डी.

                       बचाव पक्ष और यह कहा जाएगा दिक इस प्रकार अभिभयकु्त को अपना बचाव करने के लिलए पया-प्त अवसर से वंधिचत कर दिदया गया
था,                     दोषजिसधिद्ध को दिनधिhत रूप से छोड़ना होगा।लेदिकन अगर कुछ भी नहीं दिदखाया जाता है और अदालत को यह अनुमान लगाने

                का अधिधकार देने वाली कोई परिरस्थिस्थधितयां नहीं हैं दिक आरोपी को पूवा-uह से uस्त दिकया गया था,      तो केवल दिवलंदिबत मुकदमे के
आधार पर दोषजिसधिद्ध को रद्द करने का कोई औधिचत्य नहीं होगा।

ई.

                        अदालत ने तब उक्त जिसद्धांतों के आलोक में अपने समक्ष मामले के तथ्यों की जांच की और पाया दिक आरोपी स्वयं देरी के एक
                   उधिचत दिहस्से के लिलए जिजम्मेदार था और वह यह भी स्थादिपत करने में असमथ- रहा है दिक वह कैसे था।

 च

                 देरी के कारर्ण अपने बचाव के आचरर्ण में पूवा-uह।न्यायालय ने अपराध की प्रकृधित को भी ध्यान में रखा,    अथा-त् एक आर्भिथक
                      अपराध जो देश की अथ-व्यवस्था को खतरे में डालता है और कहा दिक यह ऐसा मामला नहीं है जिजसमें हस्तके्षप की आवश्यकता

हो।तदनुसार,            इसने उच्च न्यायालय के फैसले को दरदिकनार कर दिदया।अपने फैसले के दौरान,      न्यायमूर्तित धिचन्नाप्पा रडे्डी ने कहा दिक
"       देरी एक ज्ञात जी बचाव रर्णनीधित ह"ै           और यह भी दिक जहां अभिभयोजन पक्ष का मामला कमजोर है,     वह अभिभयोजन को यथासंभव

             लंबे समय तक लंदिबत रखने के लिलए उसी रर्णनीधित का सहारा ले सकता ह।ैउन्होंने कहाः

" त्वरिरत सुनवाई को दिकसी और चीज के प्रमार्ण के साथ या उसके दिबना अस्वीकार करने से पूवा-uह और न्याय से इनकार का
                 अपरिरहाय- अनुमान लग सकता ह।ैदिबना मुकदमे के दिहरासत में लिलया जाना दिकसी व्यदिक्त के लिलए पवूा-uह ह।ैयह ह।ै

एच.

            एक आदमी के प्रधित पवूा-uह एक दिनष्पक्ष मुकदमे से वंधिचत दिकया जाना "  । ए. आर.  एंटूले बनाम

आर. एस.  नायक [आर. ई. डी. टी., जे.]
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           यह मामला समस्या के लिलए अपनाए गए दृदिष्टकोर्ण के लिलए महत्वपूर्ण- ह।ैक.

            इस दिनर्ण-य के अनुसार कोई कठोर और तेज़ दिनयम दिनधा-रिरत करना संभव नहीं ह।ै

:

                      त्वरिरत सुनवाई से इनकार करने की भिशकायत का न्याय करने में और यह दिक दिनर्ण-य लेने से पहले मामले की सभी परिरस्थिस्थधितयों
को ध्यान में रखा जाना चादिहए।न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण- दिवचार इस प्रकार हैंः( 1 ) क्या अभिभयकु्त देरी के

 लिलए जिजम्मेदार ह;ै  बी (2)             क्या वह दिकसी भी तरह से इस तरह की देरी से पूवा-uदिहत है,   दिनधिhत रूप से,    कुछ मामलों में अभिभवचन
      स्वयं पवूा-uह के बराबर हो सकता है; (3)           अपराध की प्रकृधित जिजसके साथ अभिभयकु्त पर आरोप लगाया जाता है; सी

33. टी. वी.   वथीस्वरन बनामतदिमलनाडु राज्य, [1983] 2 एस. सी. आर. 328,         इस न्यायालय ने दिफर से त्वरिरत मकुदमे के
                     अधिधकार के महत्व को दोहराया और इसे दोषजिसधिद्ध के बाद के चरर्ण तक बढ़ा दिदया।यह अभिभदिनधा-रिरत दिकया गया दिक मृत्यदुडं को

                      पूरा करने में अनुधिचत देरी से अभिभयकु्त को आजीवन कारावास की कम सजा की माँग करने का अधिधकार दिमलता ह।ैयह राय मौत
      की सजा पाए व्यदिक्त की अपार मनोवैज्ञादिनक,             भावनात्मक और मानजिसक यातना पर आधारिरत ह।ैहालांदिक यह डी दिनर्ण-य समाप्त हो
 गया था-          बाद में एक संदिवधान पीठ द्वारा फैसला सुनाया गया था,             यह उस सीदिमत सीमा तक प्रासंदिगक है जो हुसनै आरा खातून में

        प्रधितपादिदत त्वरिरत मुकदमे के अधिधकार की पुदिष्ट करता ह।ै

34. एस.    गुइन एंड ओआरएस में।वी.   ग्रिंuडलेज बैंक लिलदिमटेड, [1985] सप्लीमेंट।3 एस. सी. आर. 818
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   अपीलार्भिथयों पर बैंग्रिंकग दिवदिनयमन अधिधदिनयम, 1949   की धारा 36     एडी के साथ पदिठत आई. पी. सी.   की धारा 341   के तहत
    मुकदमा चलाया गया था।का पदाथ-

                        आरोप यह था दिक उन्होंने दिबना दिकसी उधिचत कारर्ण के बैंक के अधिधकारिरयों को बैंक की एक शाखा के परिरसर में काननूी रूप से
                      प्रवेश करने से रोका था और सामान्य बैंग्रिंकग व्यवसाय के लेनदेन में भी बाधा डाली थी।उन्हें दिनचली अदालत द्वारा बरी कर दिदया

 गया था,   जिजसके बाद प्रधितवादी/         बैंक ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की,         जिजसने इसे छह साल की अवधिध के बाद स्वीकार
                       कर लिलया और मामले को दिफर से सुनवाई के लिलए भेज दिदया।इस अदालत के समक्ष रिरमांड के आदेश पर सवाल उठाया गया और
    उसे दरदिकनार कर दिदया गया।ई. एस. वेंकटरमैया, जे.    की दिनम्नलिललिखत दिटप्पभिर्णयांःप्रासंदिगक हैंः

च

"                   मजिजस्ट्र ेट और उच्च न्यायालय के फैसले को देखने के बाद हमें लगता है दिक जो भी त्रुदिट हुई होगी

   मजिजस्ट्र ेट द्वारा दिकया गया,    मामले की परिरस्थिस्थधितयों में, यह।

                 जब उच्च न्यायालय के फैसले से लगभग छह साल पहले बरी करने का आदेश पारिरत दिकया गया था,     तब उच्च न्यायालय के लिलए
                     मामले को नए जिसरे से सुनवाई के लिलए भेजना उधिचत और उधिचत नहीं था।उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिधक अपील का छह

           साल तक लंदिबत रहना इस मामले की एक खेदजनक दिवशेषता ह।ैइसके अलावा,   आदेश एच 362

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

क.

                पनुः दिवचारर्ण के दिनदKशन के परिरर्णामस्वरूप अपीलार्भिथयों के प्रधित गंभीर पूवा-uह पैदा हुआ ह।ैहमारा दिवचार है दिक अपीलार्भिथयों द्वारा
              दिकए गए कभिथत कृत्यों की प्रकृधित और अन्य परिरचर परिरस्थिस्थधितयों को ध्यान में रखते हुए,        यह एक ऐसा मामला था जिजसमें उच्च

       न्यायालय को दडं प्रदि0या संदिहता की धारा 482             के तहत अपनी अंतर्निनदिहत शदिक्तयों का प्रयोग करते हुए काय-वाही को छोड़ने का
   दिनदKश देना चादिहए था,                 भले ही दिकसी कारर्ण से वह इस दिनष्कष- पर पहुचंा हो दिक बरी कर दिदया गया ह।ै

                  गलत था।कभिथत घटना के लगभग सात साल बाद एक नए मुकदमे के परिरर्णामस्वरूप उत्पीड़न और दवु्य-वहार होना तय ह।ै
  न्याधियक प्रदि0या "।

                       यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण- है दिक अपराध की प्रकृधित सी में मुख्य रूप से न्यायालय के साथ यह दिनदKश दिदया गया है दिक काय-वाही
को आगे जारी नहीं रखा जाना चादिहए।

35.     शीला बारसे और ओआरएस में।वी.    भारत संघ और अन्य।, [ 1986 ] 3 एस. सी. आर. 562, ए.    धिडवीजन बेंच जिजसमें
  भगवती और आर. एन. दिमश्रा, जे.     पुनः पुदिष्ट की दिक "        त्वरिरत सुनवाई का अधिधकार संदिवधान के अनुच्छेद 21    में दिनदिहत एक मौलिलक
 अधिधकार ह"ै   और कहा दिक "              त्वरिरत सुनवाई के मौलिलक अधिधकार के उल्लंघन का परिरर्णाम यह होगा दिक अभिभयोजन पक्ष स्वयं

               इसे इस आधार पर रद्द कर दिदया गया दिक यह मौलिलक अधिधकार का उल्लंघन ह।ैइस प्रकार,        अदालत ने उस प्रश्न का उ[र दिदया जो
         न्यायमूर्तित भगवती ने पहले हुसैन आरा मामले में पूछा था।तदनुसार,       उन्होंने दिनदKश दिदया दिक जहां तक 7     साल से अधिधक के
        कारावास से दडंनीय अपराध के आरोपी बच्चे का संबंध है,  एक अवधिध

ई.

    भिशकायत दज- करने या एफ. आई. आर.                दज- करने की तारीख से तीन महीने की अवधिध को जांच के लिलए अधिधकतम अनुमेय
                       समय माना जाएगा और आरोप पत्र दालिखल करने से छह महीने की अवधिध को उधिचत अवधिध के रूप में माना जाएगा जिजसके भीतर

मुकदमा पूरा दिकया जाना चादिहए।यह दिवशेष रूप से दिनदKश दिदया गया था दिक यदिद इन समय सीमाओं का पालन नहीं दिकया जाता ह,ै
         तो बच्चे के लिखलाफ मकुदमा रद्द कर दिदया जाना चादिहए।
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36.                 अब हम रघुबीर सिंसह और अन्य के मामले में इस अदालत के फैसले को देख सकते हैं।वी.  दिबहार राज्य, [1986] 3 एस. 
सी. आर. 802   ।इस मामले में,                 जिसमरजीत सिंसह मान और कुछ अन्य लोगों ने जमानत के लिलए इस अदालत में आवेदन दिकया और

      याधिचका को रद्द करने के लिलए भी।

                  त्वरिरत दिवचारर्ण के अधिधकार के उल्लंघन के आधार पर दिवशेष न्यायाधीश के समक्ष उनके लिखलाफ लंदिबत काय-वाही।यह आuह
                 दिकया गया दिक याधिचकाकता-ओं का उक्त अधिधकार अभिभयोजन पक्ष द्वारा अपनाई गई रर्णनीधित से दिनराश हो रहा था,  जिजसका एकमात्र
               उद्देश्य याधिचकाकता-ओं को दिकसी तरह जेल में रखना था।यह भी तक- दिदया गया दिक धारा 121-   ए और 124-     ए के तहत आरोप

       तय करने के लिलए कोई सामuी नहीं थी।जे.               धिचन्नाप्पा रडे्डी ने पुदिष्ट की दिक त्वरिरत सुनवाई का अधिधकार संदिवधान के अनुच्छेद एच
21 द्वारा गारटंीकृत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिलक अधिधकार के आयामों में से एक ह।ैसंयकु्त राज्य ए. आर. एंटुल बनाम के

     दिनर्ण-यों की जांच करने के बाद।

363

आर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]

    उच्चतम न्यायालय ने स्ट्र ंक बनाम.   संयकु्त राज्य अमेरिरका, (37   लॉयस- एडन। दसूरा 56)  और दिवली।क.

   माई बाक- र बनाम।जॉन ग्रिंवगो, (33  वकील एडन।2101            और बेल बनाम में दिप्रवी काउंजिसल का भी।लोक अभिभयोजक जमैका के
दिनदेशक, [1985] 2 ए. ई. आर. 585,       दिवद्वान न्यायाधीश ने दिनम्नलिललिखत प्रासंदिगक प्रश्न पूछेः

"          दिवचार के लिलए कई सवाल उठते हैं।क्या कोई देरी हुई?    देरी कब तक हुई?     क्या मामले की बी प्रकृधित,     कानूनी सेवाओं की दिवरल
            उपलब्धता और अन्य प्रासंदिगक परिरस्थिस्थधितयों को ध्यान में रखते हुए देरी अपरिरहाय- थी?    क्या देरी अनुधिचत थी?   क्या अभिभयोजन
        एजेंसी की जानबूझकर या लापरवाही के कारर्ण देरी हुई थी?           क्या बचाव की रर्णनीधित के कारर्ण हुई देरी का कोई दिहस्सा था?  क्या

कारर्ण के कारर्ण देरी अभिभयोजन और बचाव एजेंजिसयों के दिनयंत्रर्ण से बाहर थी?क्या अभिभयकु्त के पास त्वरिरत सुनवाई के अपने
       अधिधकार का दावा करने की क्षमता और अवसर था?               क्या इस बात की संभावना थी दिक आरोपी को उसके बचाव में तयैार दिकया

 गया था?            उसके बचाव के आचरर्ण में पूवा-uह की दिकसी भी संभावना के बावजूद,          क्या देरी की अवधिध ही अभिभयकु्त के लिलए पया-प्त
   रूप से प्रधितकूल थी?             इनमें से कुछ कारकों की पहचान बाक- र बनाम में की गई ह।ैग्रिंवगो (ऊपर)        ।कई अन्य प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं

                     जिजनकी हम अभी आसानी से कल्पना नहीं कर सकते हैं।सवाल यह है दिक क्या त्वरिरत सुनवाई का अधिधकार जो कला द्वारा
         गारटंीकृत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिलक अधिधकार का दिहस्सा ह।ै21         उल्लघंन दिकया गया है अंततः दिनष्पक्षता का सवाल है

      आपराधिधक न्याय का प्रशासन भले ही '     दिनष्पक्ष रूप से काय- करना'        प्राकृधितक न्याय के जिसद्धांतों का सार है (पुनः।एच. के. 
1967 (1)  सभी ई. आर. 226)   और एक '    दिनष्पक्ष और उधिचत प्रदि0या'      वह है जो कला में '    कानून द्वारा स्थादिपत प्रदि0या' 

    अभिभव्यदिक्त द्वारा दी गई ह।ै21 ( मेनका गांधी) "।

             इस मामले में दिवद्वान न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृदिष्टकोर्ण व्यावहारिरक रूप से एफ है

जैसा दिक उनके द्वारा चंपालाल पुंजाजी शाह (ऊपर) में अपनाया गया था, ठीक है दिक त्वरिरत मकुदमा "अंततः आपराधिधक न्याय
      के प्रशासन में दिनष्पक्षता का सवाल है"।

37.   राकेश सक्सेना बनाम।सी. बी. आई., [1987] 1 एस. सी. आर. 173  के माध्यम से,       इस अदालत ने इस आधार पर
                        काय-वाही को रद्द कर दिदया दिक अपीलाथc के मामले में छह साल से अधिधक के अंतराल के बाद अभिभयोजन जी का कोई भी आगे

 जारी रहना,                 जो केवल बैंक के दिवदेशी मुद्रा प्रभाग में पदानु0म के सबसे दिनचले स्तर पर एक व्यापारी था,      दिवशेष रूप से इस बात
     को ध्यान में रखते हुए दिक

.क.

    आरोदिपत अपराध की जदिटल प्रकृधित।

 इसी तरह,       श्रीदिनवास गोपाल बनाम।कें द्र शाजिसत प्रदेश अरुर्णाचल प्रदेश, एच

[ 1991 ] एसयपूीपी।3   एस सी आर।
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   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

 बी 364

 ए (  अब राज्य) [1988] पूरक।1 एस. सी. आर. 477,             अदालत ने जांच में देरी और मुकदमा शुरू करने के आधार पर
          अपीलाथc के लिखलाफ काय-वाही को रद्द कर दिदया।इस मामले में नवंबर, 1976      में जांच शुरू हुई और जिसतंबर, 1977   में जांच

        पूरी होने पर मामला दज- दिकया गया।न्यायालय द्वारा माच-, 1986            में संज्ञान लिलया गया था।इन तथ्यों को काय-वाही को रद्द करने
     के लिलए पया-प्त माना गया था,            दिवशेष रूप से जब आरोप लगाया गया अपराध बी एक नाबालिलग था,      अथा-त् भारतीय दडं संदिहता की

 धारा 304   ए को 338     के साथ पढ़ा गया था।38.   दिफर से टी. जे.       स्टीफन और ओरस बनाम में।पारले बॉटलिंलग कं. (पी) 
  लिलदिमटेड और अन्य।,.[ 1988 ] 3 एस. सी. आर. 296            में यह अभिभदिनधा-रिरत दिकया गया दिक यद्यदिप अभिभयकु्त के दिवरुद्ध आरोपों

को रद्द करने का उच्च न्यायालय का आदेश (आयात और दिनया-त (दिनयंत्रर्ण) अधिधदिनयम, 1947 की धारा 5 के तहत) कानूनी रूप
 से अस्थिस्थर था,                   लेदिकन बीस साल के अंतराल के बाद अभिभयोजन शुरू करने और मुकदमा चलाने की अनुमधित देना न्याय के दिहत

  में नहीं होगा,                   भले ही अभिभयकु्तों में से एक स्वयं अपनी दभुा-वनापूर्ण- रर्णनीधित के कारर्ण हुई अधिधकांश देरी के लिलए जिजम्मेदार था।
इसमें

 दिनर्ण-य में,  अनुच्छेद 21                  या त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार का कोई संदभ- नहीं ह।ैआदेश केवल इस तथ्य पर आधारिरत है दिक 20 
                    साल के अंतराल के बाद अभिभयोजन और मकुदमे को दिफर से शुरू करने की अनुमधित देना न्याय के दिहत में नहीं होगा।

डी.

     दीवान नौबत राय और अन्य में।वी.        दिदल्ली प्रशासन और एएनआर के माध्यम से राज्य।, [ 1989 ] 1 एस. सी. सी. 297, 
                      अदालत ने काय-वाही को रद्द करने से इनकार कर दिदया क्योंदिक यह पाया गया दिक जिजस देरी की वह भिशकायत कर रहा था,  उसके

       लिलए मखु्य रूप से आरोपी स्वयं जिजम्मेदार था।

ई.

39.     आंध्र प्रदेश राज्य में v.पी. वी. पदिवत्रन, [1990] 2 एस. सी. सी. 340,         इस अदालत ने जांच पूरी करने में अत्यधिधक देरी
   के आधार पर एफ. आई. आर.            को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।प्रत्यथc एक आई. पी. एस. 

    अधिधकारी था जिजसके लिखलाफ माच-, 1984       में भ्रष्टाचार दिनवारर्ण अधिधदिनयम की धारा 5 (1) (ई)     के साथ पदिठत धारा 5 (2)  के
            तहत अपराध दज- दिकया गया था।उन्हें दिनलंदिबत कर दिदया गया था लेदिकन दिफर जिसतंबर, 1984       में इसे रद्द कर दिदया गया और

 च

     उन्हें सेवा में बहाल कर दिदया गया।जुलाई, 1985 में,               सरकार ने अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिदया और प्रधितवादी से कारर्ण
                    दिदखाने के लिलए कहा दिक उसे सेवा से सेवादिनवृ[ क्यों नहीं दिकया जाना चादिहए।प्रत्यथc ने उक्त नोदिटस को कें द्रीय प्रशासदिनक

                  न्यायाधिधकरर्ण के समक्ष चुनौती दी जिजसे बरकरार रखा गया।इस अदालत में प्रस्तुत दिवशेष अनुमधित याधिचका को इस तथ्य को
                       ध्यान में रखते हुए खारिरज कर दिदया गया था दिक प्रधितवादी ने सेवादिनवृलि[ की आयु प्राप्त करने पर गैलरडेी को सेवा से सेवादिनवृ[

कर दिदया था।इन सबके बाद, भ्रष्टाचार दिनरोधक ब्यूरो ने आई. डी. 1 में आपराधिधक काय-वाही दिफर से शुरू की, जिजसके बाद
             प्रधितवादी ने उक्त याधिचका को रद्द करने के लिलए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

*

                     दिवलम्ब के आधार पर काय-वाही।उच्च न्यायालय ने आuह दिकए गए आधार को स्वीकार करते हुए इसे रद्द कर दिदया।इस अदालत ने
 पुदिष्ट की।बेशक,   ऐसा करते समय,                    इसने इस बात का ध्यान रखा दिक एच जांच को पूरा करने में देरी की याधिचका की जांच करते

समय,       अदालत को सभी प्रासंदिगक परिरस्थिस्थधितयों और ए. आर.       अंतुले बनाम को ध्यान में रखना चादिहए।

आर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]  । 365

                     दिक त्वरिरत जाँच के लिलए समान अनुप्रयोग के दिकसी भी लचीले दिदशादिनदKश या कठोर जिसद्धांतों ए को तयैार करना संभव नहीं है और
                   न ही जाँच को पूरा करने के लिलए सीमा की दिकसी भी मनमाने अवधिध को दिनधा-रिरत करना संभव ह।ैसंके्षप में,    रघुबीर सिंसह के

   जिसद्धांत को दोहराया गया।

!

40. वास्तव में,        त्वरिरत सुनवाई का अधिधकार वैधादिनक में अंतर्निनदिहत है
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   इस देश का काननू।उप-     दडं संदिहता की धारा 309   की धारा 1  और 2।पी. सी. (      दडं प्रदि0या संदिहता की धारा 344  की उप-धारा
1  और 1   ए के अनुरूप,

1898 )       इस दिनयम का उदाहरर्ण दीजिजए।वे कहते हैंः

1 1

"309.        काय-वादिहयों को स्थदिगत या स्थदिगत करने की शदिक्त।-- ( 1 )     प्रत्येक जांच या मुकदमे में,     काय-वाही यथासंभव शीघ्रता से
 आयोजिजत की जाएगी,   और दिवशेष रूप से,           जब गवाहों की परीक्षा सी एक बार शुरू हो जाती है,   तो यह दिदन-    प्रधितदिदन तब तक

             जारी रहेगी जब तक दिक उपस्थिस्थत सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती है,           जब तक दिक अदालत को अगले दिदन से आगे का
   स्थगन नहीं दिमल जाता ह।ै

कारर्ण दज- करने के लिलए आवश्यक ह।ै

( 2 )  यदिद न्यायालय,           दिकसी अपराध का संज्ञान लेने या दिवचारर्ण शुरू करने के बाद,        प्रारभं या दिकसी जांच या दिवचारर्ण को
      स्थदिगत करना आवश्यक या उधिचत समझता ह,ै   तो वह समय-  समय पर,      दज- दिकए जाने के कारर्णों से,   ऐसी शतd पर,   जो वह

 उधिचत समझता ह,ै    उस समय के लिलए,     जो वह उधिचत समझता ह,ै             स्थदिगत या स्थदिगत कर सकता है और यदिद अभिभरक्षा में है तो
        अभिभयकु्त को वारटं द्वारा रिरमांड पर ले सकता ह।ैई.

                       बशतK दिक कोई मजिजस्ट्र ेट दिकसी अभिभयकु्त व्यदिक्त को इस धारा के तहत पंद्रह दिदनों से अधिधक की अवधिध के लिलए दिहरासत में नहीं
भेजेगा।

समय।

     बशतK दिक जब गवाह उपस्थिस्थत हों,           तो दिबना जाँच दिकए कोई दिवज्ञापन या स्थगन नहीं दिदया जाएगा।

उन्हें,           लिललिखत रूप में दज- दिकए जाने वाले दिवशेष कारर्ण को छोड़कर।

बशतK दिक केवल अभिभयकु्त व्यदिक्त को उस पर अधिधरोदिपत की जाने वाली प्रस्तादिवत सजा के लिखलाफ कारर्ण दिदखाने में सक्षम बनाने
       के उदे्दश्य से कोई स्थगन नहीं दिदया जाएगा।

जी.

     प्रावधानों को संदिहता की धारा 482                के साथ पढ़ा जाना चादिहए जो उच्च न्यायालय की अंतर्निनदिहत शदिक्तयों को बचाता ह।ैबाद वाला
    प्रावधान मान्यता देता है दिक

"                    न्याय के उद्देश्यों को सुरधिक्षत करने के लिलए दिकसी भी न्यायालय की प्रदि0या के दरुुपयोग को रोकने के लिलए या अन्यथा"  उधिचत
         आदेश पारिरत करने की उच्च न्यायालय की शदिक्त।कई मामलों में,           उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय ने एच को हटाने या बंद करने

   का दिनदKश दिदया ह।ै

1 366 .

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

[ 1991 ] एसयपूीपी।3   एस सी आर।

                    ऐसी काय-वादिहयाँ जहाँ ऐसी काय-वादिहयाँ न्यायालय की प्रदि0या का दरुुपयोग करती हैं या जहाँ न्याय के उद्देश्यों के लिलए ऐसी
              कार-वाई की मागँ की जाती ह।ैहम अब इनमें से कुछ मामलों का उल्लेख कर सकते हैं।

41. मचंदर वी।हदैराबाद राज्य, [1955] 2 एस. सी. आर. 524, इस अदालत ने कहा दिक यह देखना अदालत का दाधियत्व है
        दिक कोई भी दोषी व्यदिक्त बी बच न जाए,                  दिफर भी यह देखना उसका कत-व्य है दिक न्याय में देरी न हो और आरोपी व्यदिक्तयों को

                    अदिनधिhत काल तक परशेान न दिकया जाए।अदालत ने कहा दिक तराजू अभिभयोजन पक्ष और आरोपी के बीच भी होना चादिहए।उस
   मामले के तथ्यों में,                  अदालत ने पहले से दिबताए गए समय और उस मामले की अन्य प्रासंदिगक परिरस्थिस्थधितयों के कारर्ण मकुदमे का
     आदेश देने से इनकार कर दिदया।
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एस.

  वीरभद्र बनाम।रामास्वामी नायकर, [1959]।एस. सी. आर. 1211,  यह न्यायालय

                         इस आधार पर काय-वाही वापस भेजने से इनकार कर दिदया दिक पहले से ही पाचँ साल की अवधिध बीत चुकी है और इस तरह के
                 समय के अंतराल के बाद काय-वाही जारी रखना मामले की परिरस्थिस्थधितयों में उधिचत और उधिचत नहीं होगा।इसी तरह,   छजू्ज राम

 बनाम।राधे शाम, [1971] (पूरक।) एस. सी. आर. 172,           अदालत ने तथ्यों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 10   साल की
            अवधिध के बाद दिफर से मुकदमे का दिनदKश देने से इनकार कर दिदया।

   डी मामले की परिरस्थिस्थधितयाँ।यू. पी.    राज्य बनामकदिपल देव शुक्ला, [1972] 3 एस. सी. सी. 504,     हालांदिक अदालत ने आरोपी
       को बरी करने के फैसले को अस्थिस्थर पाया,   लेदिकन उसने 20             साल के अंतराल के बाद रिरमांड का आदेश देने या मकुदमे का दिनदKश

देने से इनकार कर दिदया।

टी

 इस प्रकार,        यह स्पष्ट है दिक कला के अलावा भी।21              इस देश में अदालतें आपराधिधक मामलों में अनुधिचत देरी के बारे में संज्ञान
        लेती रही हैं और जहां भी ऐसा हुआ है

ई.

:                      अत्यधिधक दिवलंब या जहां काय-वाही बहुत लंबे समय से लंदिबत थी और आगे की दिकसी भी काय-वाही को दमनकारी और अनुधिचत
  माना जाता था,         उन्हें उधिचत आदेश देकर समाप्त कर दिदया जाता था।

42.                  अब हम कुछ अमेरिरकी मामलों पर दिवचार करेंगे जिजन पर दोनों पक्षों एफ ने मजबूत दिनभ-रता रखी थी।

          पहला मामला जिजस पर भरोसा दिकया गया है वह है बाक- र बनाम।ग्रिंवगो, 33  लॉयस- एडन।101 वष- 1972   में दिनर्ण-य लिलया गया।
याधिचकाकता-,         बाक- र और एक अन्य व्यदिक्त जिसलास मैग्रिंनग को जुलाई, 1958          में हुई एक हत्या के जिसलजिसले में दिगरफ्तार दिकया
गया था।उन्हें जिसतंबर में संकेत दिदया गया था और मकुदमा 21 अक्टूबर, जी 1958 के लिलए दिनधा-रिरत दिकया गया था।राज्य के

                       पास अन्य आरोपी मैग्रिंनग के लिखलाफ एक मजबूत मामला था और उसका मानना था दिक बाक- र को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा
                    सकता जब तक दिक मैग्रिंनग उसके लिखलाफ गवाही नहीं देता।लेदिकन यह तभी संभव था जब मैग्रिंनग को पहले दोषी ठहराया गया था; 

          तभी उससे गवाह के रूप में पूछताछ की जा सकती थी।इसलिलए,            राज्य ने याधिचकाकता- के मुकदमे में देरी की और मैग्रिंनग के
  लिखलाफ कार-वाई की।अंततः,      मगै्रिंनग को छह मुकदमों के बाद दिदसंबर, 1962        में दोषी ठहराया गया।मैग्रिंनग के लिखलाफ काय-वाही

  लंदिबत होने पर,     एच अभिभयोजन पक्ष याधिचकाकता- ए. आर.          एंटूले बनाम के लिखलाफ मुकदमे का स्थगन प्राप्त कर रहा था।

आर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]

367

( बाक- र) समय-  समय पर।10   महीने के बाद,           अदालत ने उन्हें ए बांड दिनष्पादिदत करने पर रिरहा कर दिदया,    क्योंदिक अभिभयोजन पक्ष
     ने स्थगन प्राप्त करना जारी रखा।माच-, 1963 में,       मगै्रिंनग की दोषजिसधिद्ध प्राप्त करने के बाद,       बाक- र के लिखलाफ मामले को आगे
बढ़ाने की मागं की गई थी।मुकदमा अक्टूबर, 1963 में आयोजिजत दिकया गया था और बाक- र को दोषी ठहराया गया था-उनके

                    त्वरिरत मुकदमे के अधिधकार के उल्लंघन के आधार पर अभिभयोग को खारिरज करने के लिलए उनकी याधिचका पर फैसला सुनाया गया
                था।अपीलीय न्यायालय ने पुदिष्ट की।इसके बाद इस मामले को प्रमार्ण पत्र पर उच्चतम न्यायालय में लाया गया।अभिभयकु्त 'बी'  का

                      मुख्य तक- था दिक मुकदमा आयोजिजत करने में पाँच साल की देरी अनुधिचत रूप से लंबी थी और यह त्वरिरत मुकदमे के उसके
              अधिधकार का उल्लंघन करता ह।ैअदालत ने इस याधिचका को खारिरज कर दिदया।इसने माना दिक याधिचकाकता--    अभिभयकु्त पर मुकदमा

                चलाने के लिलए अभिभयोजन पक्ष द्वारा ली गई चार साल से अधिधक की अवधिध बहुत लंबी थी,       लेदिकन उनका मानना था दिक इस
   कारक को कुछ प्रधित-      संतुलन कारकों के लिखलाफ तौला जाना चादिहए, अथा-त्ः( 1 )      याधिचकाकता- के प्रधित पूवा-uह न्यूनतम था; 

(2)        वह केवल सी के लिलए जेल में था।

10        महीने की अवधिध और उसके बाद मुक्त था;  और (3)           याधिचकाकता- स्वयं त्वरिरत सुनवाई नहीं चाहता था।वह भी मैग्रिंनग को बरी
     करने का जुआ खेल रहा था,            जिजस मामले में अभिभयोजन पक्ष ने उस पर मुकदमा नहीं चलाया होगा।

43. न्यायालय की कुछ दिटप्पभिर्णयों पर ध्यान देना उधिचत होगा।

डी.
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                त्वरिरत दिवचारर्ण के अधिधकार के संबंध में।हम कुछ मामलों में इस मामले का उल्लेख कर रहे हैं।

                       इस कारर्ण का दिववरर्ण दें दिक इस दिनर्ण-य का न केवल संयकु्त राज्य अमेरिरका के सव\च्च न्यायालय के बाद के दिनर्ण-यों में पालन दिकया
 गया है,        बस्थिल्क दिप्रवी काउंजिसल द्वारा भी अनुमोदिदत दिकया गया है,          जैसा दिक हम वत-मान में इदंिगत करेंगे।न्यायालय की प्रासंदिगक

          दिटप्पभिर्णयों को उनके अपने शब्दों में दिनधा-रिरत दिकया जा सकता हःै

ई.

"                    त्वरिरत सनुवाई का अधिधकार अभिभयकु्त की सुरक्षा के लिलए संदिवधान में दिनदिहत दिकसी भी अन्य अधिधकार से सामान्य रूप से
                  अलग ह।ैइस सामान्य चिंचता के अलावा दिक सभी अभिभयकु्त व्यदिक्तयों के साथ सभ्य और दिनष्पक्ष प्रदि0याओं के अनुसार व्यवहार

 दिकया जाए,                  एक त्वरिरत मुकदमा प्रदान करने में एक सामाजिजक दिहत है जो अभिभयकु्त के दिहतों से अलग और कभी-    कभी दिवपक्ष में
भी मौजूद ह।ैच

                    त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार और अभिभयकु्त के अन्य सवंैधादिनक अधिधकारों के बीच दसूरा अंतर यह है दिक अधिधकार से वंधिचत रहना
              अभिभयकु्त के लाभ के लिलए काम कर सकता ह।ैदेरी एक असामान्य रक्षा रर्णनीधित नहीं ह।ैजैसे-       जैसे अपराध करने और मुकदमे के

    बीच का समय बढ़ता है,            गवाह अनुपलब्ध हो सकते हैं या उनकी यादें फीकी पड़ सकती हैं।

जी.

                     त्वरिरत सनुवाई के अधिधकार से वंधिचत होने से अभिभयकु्त की अपना बचाव करने की क्षमता पर प्रधितकूल प्रभाव नहीं पड़ता ह।ै
    त्वरिरत सनुवाई का अधिधकार है

         अन्य प्रदि0यात्मक अधिधकारों की तुलना में अधिधक अस्पष्ट अवधारर्णा।उदाहरर्ण के लिलए,       यह सटीक रूप से दिनधा-रिरत करना
       असंभव है दिक अधिधकार कब दिदया गया ह।ै

                   मना कर दिदया।हम दिनधिhत रूप से यह नहीं कह सकते दिक दिकसी प्रर्णाली में दिकतना समय बहुत लंबा होता ह।ै

 एच 368

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

जहाँ न्याय त्वरिरत लेदिकन जानबूझकर माना जाता ह।ैएक कॉन्स के रूप में

क.

  उदाहरर्ण के लिलए,                  आपराधिधक प्रदि0या में कोई दिनधिhत ग्रिंबदु नहीं ह।ैजब राज्य प्रधितवादी को त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार का प्रयोग
         करने या उसे माफ करने का दिवकल्प दे सकता ह।ै

                   अधिधकार की अनाकार गुर्णव[ा भी अभिभयोग को खारिरज करने के असंतोषजनक गंभीर उपचार की ओर ले जाती है जब अधिधकार
  के पास है

 

                      वंधिचत कर दिदया गया।यह वास्तव में एक गंभीर परिरर्णाम है क्योंदिक इसका मतलब है दिक एक प्रधितवादी जो एक गंभीर अपराध का
   दोषी हो सकता है,                   दिबना मुकदमा चलाए रिरहा हो जाएगा।इस तरह का उपचार एक बदिहष्करर्ण दिनयम या एक नए परीक्षर्ण के लिलए

      उलटने की तुलना में अधिधक गंभीर है,      लेदिकन यह एकमात्र संभादिवत उपाय ह।ै

                    इसलिलए हम इस दिनयम को अस्वीकार करते हैं दिक एक प्रधितवादी जो त्वरिरत मुकदमे की मांग करने में दिवफल रहता ह,ै   हमेशा के
         लिलए अपने अधिधकार को माफ कर देता ह।ैऐसा नहीं ह।ै

तथादिप,                      इसका अथ- यह है दिक प्रधितवादी के पास अपने अधिधकार का दावा करने की कोई जिजम्मेदारी नहीं ह।ैहम सोचते हैं दिक
                       बेहतर दिनयम यह है दिक प्रधितवादी का दावा या त्वरिरत मुकदमे के अपने अधिधकार का दावा करने में दिवफलता उन कारकों में से एक

है जो एल
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डी.

         अधिधकार से वंधिचत होने की जांच में दिवचार दिकया जाना

           हम जिजस दृदिष्टकोर्ण को स्वीकार करते हैं वह एक संतुलन परीक्षर्ण ह,ै  जिजसमें आचरर्ण

         अभिभयोजन पक्ष और प्रधितवादी दोनों का वजन दिकया जाता ह।ै

ई.

                   एक संतुलन परीक्षर्ण अदिनवाय- रूप से अदालतों को तदथ- आधार पर त्वरिरत परीक्षर्ण मामलों तक पहुचंने के लिलए मजबूर करता ह।ै
                     हम कुछ कारकों की पहचान करने से थोड़ा अधिधक कर सकते हैं जिजनका अदालतों को यह दिनधा-रिरत करने में आकलन करना

                 चादिहए दिक क्या दिकसी दिवशेष प्रधितवादी को उसके अधिधकार से वंधिचत दिकया गया ह।ैहालाँदिक कुछ लोग उन्हें अलग-   अलग तरीकों से
व्यक्त कर सकते हैं, हम ऐसे चार कारकों की पहचान करते हैंःदेरी की अवधिध, देरी का कारर्ण,

 च

     प्रधितवादी का अपने अधिधकार का दावा,     और प्रधितवादी के प्रधित पूवा-uह

11 -

                     देरी की अवधिध कुछ हद तक एक दिट्रगरिंरग तंत्र ह।ैजब तक कुछ देरी नहीं होती है जो अनुमादिनत रूप से प्रधितकूल है,  तब तक अन्य
        कारकों की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है जो

जी.

संतुलन

                      ऊपर पहचाने गए चार कारक संबंधिधत कारक हैं और इन पर ऐसी अन्य परिरस्थिस्थधितयों के साथ दिवचार दिकया जाना चादिहए जो हो
सके।

(

 प्रासंदिगक बनें

      अदालतों को अभी भी एक कदिठन और

  संवेदनशील संतुलन प्रदि0या।लेदिकन,       क्योंदिक हम एक से दिनपट रहे हैं

एच.

[ 1

369

ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]

(

   अभिभयकु्त का मौलिलक अधिधकार,       इस प्रदि0या को पूरा दिकया जाना चादिहए

           पूर्ण- मान्यता के साथ दिक त्वरिरत मुकदमे में अभिभयकु्त की रुधिच है

        संदिवधान में दिवशेष रूप से पुदिष्ट की गई ह।ै

अल।
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44.     स्ट्र ंक वी में।संयकु्त राज्य अमेरिरका, 37 लॉयस- एडन।256          यह अभिभदिनधा-रिरत दिकया गया दिक आपराधिधक आरोपों की त्वरिरत
                  जांच का अभिभयकु्त का अधिधकार मौलिलक है और आरोप लगाने वाले प्राधिधकारी का कत-व्य त्वरिरत सुनवाई प्रदान करना ह।ै1   बी में

                     यह देखा गया दिक अभिभयकु्त या अन्य व्यदिक्तयों की इच्छाओं या सुदिवधा की बहुत कम प्रासंदिगकता है और त्वरिरत सुनवाई सुदिनधिhत
                        करने के लिलए अभिभयोजक के दाधियत्व पर कोई फक- नहीं पड़ता ह।ैइस मामले में दिवचार दिकया गया मुख्य प्रश्न यह था दिक क्या उक्त
             गारटंी के उल्लघंन में आरोपों को खारिरज करना शादिमल ह।ैयह आयोजिजत दिकया गया था

1

-                    दिक आरोपों को खारिरज करना ही एकमात्र संभादिवत उपाय है जहां त्वरिरत मुकदमे से इनकार कर दिदया गया ह।ैवास्तव में,  इस
 मामले में,                   अपील अदालत की यह भी राय थी दिक सी अभिभयकु्त के त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार से इनकार दिकया गया था,  लेदिकन

उसने आरोपों को रद्द नहीं दिकया, बस्थिल्क केवल दिनदKश दिदया दिक अभिभयकु्त को दी गई सजा को असंवधैादिनक देरी की अवधिध से कम
  दिकया जाना चादिहए।(                  जिजला अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और आरोपी को सजा सनुाए जाने के बाद मामले को अपीलीय

    अदालत में ले जाया गया)।45.    बेल वी में।अभिभयोजन दिनदेशक, जमैका, [1985] 2 ए. ई. आर. 585,    दिप्रवी काउंजिसल ने बाक- र
        में प्रधितपादिदत जिसद्धांतों की स्पष्ट रूप से पुदिष्ट की

 दिनम्नलिललिखत शब्दः

"                     उनके प्रभुत्त्व स्पष्ट रूप से दिवस्तारिरत और व्यापक रूप से चचा- दिकए गए चार कारकों की प्रासंदिगकता और महत्व को स्वीकार
 करते हैं।

}

 बाक- र वी.                   ग्रिंवगो।उनके अधिधपधित दिकसी भी संदिवधान के लिलए समान या समान मानदडंों को लागू करने की देसी क्षमता को भी
  स्वीकार करते हैं।

1

  लिललिखत या अलिललिखत,             जो दिकसी अभिभयकु्त को आपराधिधक काय-वाही में देरी करके उत्पीड़न से बचाता ह।ैतथादिप,  प्रत्येक कारक
            के साथ जोड़ा जाने वाला भार के्षत्राधिधकार से लेकर के्षत्राधिधकार तक भिभन्न होना चादिहए।

   केस टू केस "।

 च

  इस मामले में,                  दिप्रवी काउंजिसल ने एक दिवशेष प्रर्णाली में दिनदिहत देरी पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिदया।दिप्रवी काउंजिसल
                       जमैका के एक मामले से दिनपट रही थी।जमैका के अपील न्यायालय ने दिनर्ण-य दिदया दिक उस देश में प्राप्त परिरस्थिस्थधितयों को ध्यान में

 रखते हुए, 32                    महीने की देरी को त्वरिरत मकुदमे के लिलए एक आरोपी के संवैधादिनक अधिधकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता ह।ै
          दिप्रवी काउंजिसल ने देखा दिक जमैका की अदालत की यह राय, जो

         उसे उस देश की स्थिस्थधितयों से परिरधिचत माना जाना चादिहए,     उसे स्वीकार दिकया जाना चादिहए।लेदिकन,      चूंदिक यह पनुः दिवचारर्ण का
 मामला था,               दिप्रवी काउंजिसल ने माना दिक उक्त दिवलंब को उक्त अधिधकार का उल्लघंन माना जाना चादिहए।बोड-

                        इस बात पर जोर दिदया गया दिक पुनः सनुवाई अधिधक तेजी से की जानी चादिहए और पनुः सुनवाई के मामले में जिजस देरी को
   नजरअंदाज दिकया जा सकता है,       उसे नजरअंदाज नहीं दिकया जा सकता ह।ैएच.

[ 1991 ] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

 जी 370

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

46.      संयकु्त राज्य अमेरिरका में वी।हॉक 88  लॉयस- एंड।2  और 640,  अभिभयकु्त थे

क.
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नवंबर, 1975                  में अवैध रूप से आ†ेयास्त्र और दिवस्फोटक रखने के लिलए सकेंत दिदया गया था।अभिभयकु्तों ने अपने कभिथत सबूतों
    को भिछपाने का प्रस्ताव रखा

                    डायनामाइट का कब्जा इस आधार पर दिक डायनामाइट को राज्य काननू प्रवत-न अधिधकारिरयों द्वारा नष्ट कर दिदया गया था।जब मई
       में मामले की सुनवाई के लिलए बुलाया गया,                तो अभिभयोजन पक्ष ने तयैार नहीं होने की सूचना दी।जिजला अदालत ने पूवा-uह के साथ

        अभिभयोग बी को खारिरज कर दिदया।अगले सात वषd के दौरान,         रिरमांड के आदेशों के बाद अपील न्यायालय के साथ-   साथ जिजला
     अदालत में भी कई काय-वादिहयां हुई।ं46     महीने की अवधिध के दौरान,        यानी अभिभयोग को खारिरज करने की तारीख से,  अपील
         अदालत के आदेश के बाद अभिभयोग की पुनः स्थापना तक,           प्रधितवादिदयों को दिबना शत- रिरहा कर दिदया गया था।अपील न्यायालय से

  रिरमांड के बाद,    जिजला न्यायालय ने मई, 1983               में अभिभयकु्त के दिवशेष मुकदमे के अधिधकार के उल्लंघन के आधार पर अभिभयोग को
खारिरज कर दिदया।अंततः इस मामले को उच्चतम न्यायालय में लाया गया, जहां अधिधकांश न्यायाधीशों (5ःः4) ने यह

                     अभिभदिनधा-रिरत दिकया दिक जिजस समय के दौरान प्रधितवादी न तो अभिभयोग के अधीन थे और न ही दिकसी आधिधकारिरक प्रधितबंध के
          अधीन थे और जहां अंतव-तc अपीलों के कारर्ण देरी हुई थी,               उसे देरी के रूप में नहीं दिगना जा सकता है और उस आधार पर

        अभिभयकु्त को दिकसी भी राहत का अधिधकार नहीं ह।ैहालाँदिक,           अल्पमत ने माना दिक हालाँदिक प्रधितवादी के लिखलाफ अभिभयोग खारिरज
            कर दिदया गया था और उन्हें दिबना शत- रिरहा कर दिदया गया था,           उनका मामला दिनचली अदालत के पास बना रहा और उनके मामले

                       में अपील के लिलए लिलया गया समय स्पष्ट रूप से अनुधिचत था।उक्त देरी के लिलए अभिभयोजन पक्ष को नुकसान उठाना चादिहए न दिक
                     आरोपी को।हम इस मामले के तक- को दिकसी भी दिवस्तार से संदर्भिभत करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं क्योंदिक यह सभी
               मामलों में बाक- र जिसद्धांतों की पुदिष्ट करने के अलावा मुख्य रूप से प्रश्न से संबंधिधत ह।ै

ई.

                   क्या अंतव-तc अपीलों पर मुकदमा चलाने में लगने वाले समय को देरी के रूप में दिगना जाना चादिहए या नहीं,     दिवशेष रूप से जहां
अभिभयकु्तों को उस अवधिध के दौरान दिबना शत- रिरहा दिकया जाता ह।ै

  उपरोक्त के अलावा,                  अमेरिरका में कानून के कई प्रोफेसरों द्वारा कुछ अन्य अमेरिरकी मामले और लेख हमारे ध्यान में लाए गए हैं, 
    लेदिकन हम नहीं करते हैं

 च

                  उन सभी दिवचारों के साथ इस दिनर्ण-य को बोझ बनाना चाहते हैं क्योंदिक उनमें से अधिधकांश या तो बाक- र,     हॉक और अन्य मामलों में
          प्रधितपादिदत जिसद्धांतों की पुदिष्ट करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं।47.   इस स्तर पर,        हम माधेश्वर सिंसह के तथ्यों और जिसद्धांतों से

   दिनपटना उधिचत समझते हैं।वी.  दिबहार राज्य, (ए. आई. आर. 1986 जी.  पनैा 324) (पूर्ण- पीठ)      जो दिनर्ण-य दिबहार राज्य द्वारा
1987     की आपराधिधक अपील संख्या 126    का दिवषय ह।ैवास्तव में, याधिचकाकता-ओ-ं       अभिभयकु्तों के दिवद्वान वकील ने इस पर दृढ़ता

         से भरोसा दिकया।पूर्ण- पीठ को पाँच प्रश्न भेजे गए थे, अथा-त्ः

"1.             क्या त्वरिरत सनुवाई का मौलिलक अधिधकार पवू-वतc जनादेश द्वारा सदंिवधान के अनुच्छेद 21   में दिनदिहत है

एच.

               केवल मृत्यदुडं के अपराधों के लिलए या सामान्य रूप से सभी अपराधों के लिलए आकर्निषत है?

371

ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]

2.                     क्या त्वरिरत सुनवाई का उपरोक्त अधिधकार केवल न्यायालय की काय-वाही पर लागू होता है या इसके दायरे में पूव-वतc पुलिलस
   जांच भी शादिमल ह?ै

3.      क्या त्वरिरत सुनवाई दडं प्रदि0या संदिहता, 1973           के अक्षर और भावना दोनों द्वारा समान रूप से अदिनवाय- है?

पी.

4.      चाहे रामदारास अहीर के मामले (1985 सी. आर. आई. एल. जे. 584) (पट) (ऊपर)      और मकसूदन सिंसह के मामले (ए. 
आई. आर. 1986 पट)  में अनुपात।38 ( एफ. बी.) (उपयु-क्त)              सभी अपराधों पर समान रूप से लागू होते हैं और इस तथ्य की
परवाह दिकए दिबना दिक क्या काय-वाही एक परीक्षर्ण है या बरी होने के लिखलाफ अपील ह?ै
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एस.

5.                      क्या त्वरिरत साव-जदिनक मुकदमे के अधिधकार को ठोस बनाने के लिलए एक बाहरी सीमा की कल्पना पूव-वतc के जिसद्धांत द्वारा की
 गई है?

    मामले के तथ्य असामान्य हैं-             दिबहार राज्य में इतने असामान्य नहीं हो सकते हैं।उक्त रिरट याधिचका में याधिचकाकता-,  माधेश्वरधारी
       सिंसह प्रथम शे्रर्णी के सरकार अधिधकारी थे।वष- 1964-65  के दौरान,    उन्हें कें द्रीय कुकु्कट फाम-,       पटना में सहायक दिनदेशक के रूप

      में तनैात दिकया गया था।सत्यनारायर्ण शमा- पर,             स्टोर कीपर उक्त खेत में उनके अधीनस्थ थे।उनके उ[राधिधकारी द्वारा की गई एक
    लिललिखत भिशकायत के आधार पर,     एक प्रथम सूचना रिरपोट- थी

20 नवबंर, 1966  को आई. पी. सी.   की धारा 467,409  और 120          बी के तहत सत्यनारायर्ण शमा- के लिखलाफ मामला दज-
दिकया गया।याधिचकाकता- को अभिभयकु्त ई के रूप में नादिमत नहीं दिकया गया था

  उस रिरपोट- में।हालाँदिक,                 उसमें लगाए गए आरोपों ने याधिचकाकता- के लिखलाफ भी संदेह का बादल फैला दिदया।पुलिलस द्वारा जाँच
    जारी रही और अंततः 29 जिसतंबर, 1975             को याधिचकाकता- को भी उक्त मामले में आरोपी बना दिदया गया।याधिचकाकता- के

अनुसार,                    यह दभुा-वनापूर्ण- तरीके से दिकया गया था और उनके करिरयर और पदोन्नधित की संभावनाओं को खतरे में डालने के लिलए
     दिकया गया था।चाहे जो भी हो,            उन्हें दिगरफ्तार कर लिलया गया और मजिजस्ट्र ेट के सामने पेश दिकया गया,   जिजन्होंने उन्हें एफ.

क.

20 अप्रैल, 1975   को अस्थायी जमानत,      जिजसकी बाद में पुदिष्ट की गई।30 जनवरी, 1976      को याधिचकाकता- के लिखलाफ आरोप
            पत्र दायर दिकया गया था।इसके बाद काय-वाही बहुत धीमी गधित से आगे बढ़ी।जुलाई, 1977      में आरोप तय दिकए गए।अदालत के

  दिनदKशों के बावजूद,                 अभिभयोजन पक्ष ने गवाहों से त्वरिरत उ[राधिधकार में नहीं बस्थिल्क धिड्रबलेट में पूछताछ की।यह देखते हुए दिक
                 अभिभयोजन पक्ष अपने आदेशों पर ध्यान नहीं दे रहा था और न ही सबूत पेश कर रहा था,    दिवद्वान मजिजस्ट्र ेट ने अप्रैल, 1984  में

गद्य-2 के मुकदमे को बंद कर दिदया।यह इंदिगत करना आवश्यक है दिक जुलाई, 1977 (जब उनके लिखलाफ आरोप तय दिकए गए
थे)  और अप्रैल, 1984 (           जब दिवद्वान मजिजस्ट्र ेट ने अभिभयोजन पक्ष का मामला बंद कर दिदया था)    के बीच उद्धतृ 40   गवाहों में से

 केवल 9                      गवाहों से ही पूछताछ की गई थी।दिनचली अदालत के अपने मामले को बंद करने के आदेश से नाराज अभिभयोजन पक्ष ने
   एक संशोधन को प्राथदिमकता दी,             जिजसमें मजिजस्ट्र ेट को अभिभयोजन पक्ष को अवसर देने का दिनदKश दिदया गया।दिफर भी,  अभिभयोजन

   पक्ष ने एच 372    का लाभ नहीं उठाया

[ 1991 ] एसयपूीपी।3   एस सी आर।

  सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

     अवसर का एक।दिवद्वान मजिजस्ट्र ेट ने जिसतंबर, 1984              में एक बार दिफर अभिभयोजन पक्ष के मामले को बंद कर दिदया।राज्य इस
                    आदेश के लिखलाफ दिवद्वान सत्र न्यायाधीश के पास गया और दिफर से दिवद्वान सत्र न्यायाधीश ने मजिजस्ट्र ेट को अभिभयोजक को गवाहों

         से पूछताछ करने का अवसर देने का दिनदKश दिदया।जनवरी 1985 में,            केवल एक गवाह से पूछताछ की गई और उसके बाद दिकसी
    से पूछताछ नहीं की गई,       जिजसके परिरर्णामस्वरूप अभिभयोजन पक्ष का मामला 1  मई 1985        को दिफर से बंद कर दिदया गया।इस

 स्तर पर,  बी अभिभयकु्त-                  याधिचकाकता- ने आपलि[ जताई दिक उस पर मुकदमा चलाने के लिलए कोई वैध मंजूरी नहीं थी।मंजूरी के
       आदेश की एक प्रधित पेश करने के लिलए,            अभिभयोजन पक्ष ने कई स्थगन प्राप्त दिकए लेदिकन इसे पेश नहीं दिकया।अंततः, 1 अक्टूबर, 

1985 को याधिचकाकता- ने दिवद्वत मजिजस्ट्र ेट के समक्ष एक आवेदन दायर दिकया जिजसमें दावा दिकया गया दिक जांच और मुकदमे में
 लगभग 20                     साल बीतने से त्वरिरत सनुवाई के उनके मौलिलक अधिधकार का उल्लंघन हुआ है और उस आधार पर सी काय-वाही को

                     रद्द करने की मांग की गई ह।ैदिवद्वान मजिजस्ट्र ेट ने उक्त आवेदन को खारिरज कर दिदया जिजसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का
 दरवाजा खटखटाया।

48. संधवालिलया, सी. जे.।,          की समीक्षा पर आयोजिजत पूर्ण- रने्च के लिलए बोलते हुए

        इस न्यायालय और संयकु्त राज्य अमेरिरका के कई दिनर्ण-य;             त्वरिरत मुकदमे का अधिधकार कला में दिनदिहत है और कला से प्रवादिहत
 होता ह।ै21.           दिवद्वान मुख्य न्यायाधीश डी ने दिनम्नलिललिखत चार जिसद्धांतों को अनुच्छेद 21       से प्रवादिहत होने के रूप में कहा, 

अथा-त्।,
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"1. दिक,                 अब पवू-वतc अधिधदेश द्वारा सभी आपराधिधक अभिभयोजनों में त्वरिरत साव-जदिनक मुकदमे के मूल मानव अधिधकार को स्पष्ट
           रूप से लिलखा गया है जैसे दिक हमारे संदिवधान के अनुच्छेद 21          के तहत गारटंीकृत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधिधत संवैधादिनक

         अधिधकार में कलम और स्याही के साथ लिलखा गया ह।ै

आई.

ई.

 इसके अलावा,                यह अधिधकार अमेरिरकी संदिवधान में छठे संशोधन द्वारा अंतःस्थादिपत व्यक्त संवैधादिनक गारटंी के साथ सामuी में
 समान ह।ै

2.                दिक उस सदंिवधान के छठे संशोधन पर अमेरिरकी उदाहरर्ण समान रूप से आकर्निषत और लागू होंगे

च

    हमारे संदिवधान के अनुच्छेद 21       के इस पहलू पर भी गौर करें।3.        दिक एक बार त्वरिरत सुनवाई और अनुच्छेद 21    के तहत एक
दिनष्पक्ष,          न्यायसगंत और उधिचत प्रदि0या के अधिधकार की सवंैधादिनक गारटंी है

जे.

   उल्लङ्घन दिकया जाता ह,ै               तब अभिभयकु्त दिबना शत- रिरहाई का हकदार होता है और उसके लिखलाफ लगाए गए आरोप

जी.

जमीन।

4.            दिक दस वष- या उससे अधिधक की कठोर और अत्यधिधक लंबी देरी,            जो दिकसी भी तरह से अभिभयकु्त के चकू से उत्पन्न नहीं
  होती है (           या अन्यथा दिकसी असाधारर्ण और असाधारर्ण कारर्णों से नहीं होती है),           एक पूंजी पर एक स्पष्ट बरी होने के उलट होने

  के संदभ- में।

एच. ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.] 373

         आरोप स्वयं अभिभयकु्त के लिलए प्रधितकूल होगा और अनुच्छेद 21            के तहत त्वरिरत सनुवाई की संवैधादिनक गारटंी का स्पष्ट रूप से
 उल्लंघन करगेा।

पूर्ण- पीठ के अन्य दिनष्कष- दिनम्नलिललिखत प्रभाव वाले हैंः1. त्वरिरत दिवचारर्ण का अधिधकार न केवल बडे़ अपराधों पर बस्थिल्क बी छोटे
     अपराधों पर भी लागू होता ह।ै

2.                 यह न केवल न्यायालय की काय-वाही बस्थिल्क पूव-वतc पुलिलस जाँच को भी अपने दायरे में लेता ह।ै

एफ.

3.                    दडं प्रदि0या संदिहता और दिबहार सी पुलिलस दिनयमावली के प्रावधान न केवल त्वरिरत साव-जदिनक मुकदमे की भावना को मूत- रूप
 देते हैं,   बस्थिल्क वास्तव में,                 दिनर्निदष्ट समय सीमा के भीतर त्वरिरत और त्वरिरत दिनपटान को अदिनवाय- करने वाले स्पष्ट प्रावधानों द्वारा

   इसका प्रतीक हैं।अनुच्छेद 21          और संदिहता के प्रावधानों के बीच कोई टकराव नहीं ह।ै

         इस दिनर्ण-य में अधिधक महत्वपूर्ण- जिसद्धांत डी से संबंधिधत है

                      सवाल यह है दिक क्या उक्त अधिधकार को प्रभावी बनाने के लिलए कोई समय सीमा दिनधा-रिरत की जानी चादिहए।इस न्यायालय के कई
    फैसलों की दिवस्तृत जांच के बाद,    जिजनमें शादिमल हैं -

शीला बासK और अमेरिरकी सव\च्च न्यायालय की दिवद्वान न्यायाधीश दिनम्नलिललिखत दिनष्कष- पर पहुचंीः

ई.
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                    त्वरिरत साव-जदिनक मुकदमे के अधिधकार को ठोस बनाने के लिलए एक बाहरी सीमा की परिरकल्पना जिसद्धांत और पवू-वतc दोनों द्वारा
                      की गई ह।ैयह भी अभिभदिनधा-रिरत दिकया जाता है दिक गंभीर अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिलए जांच और मूल मुकदमे में
           सात साल या उससे अधिधक की कठोर और अत्यधिधक लंबी देरी (             जो अभिभयकु्त के चूक से उत्पन्न नहीं होती है या अन्यथा दिकसी

       असाधारर्ण या असाधारर्ण कारर्ण से नहीं होती ह)ै  अनुच्छेद 21          के तहत त्वरिरत साव-जदिनक मुकदमे की संवैधादिनक गारटंी का
     स्पष्ट रूप से उल्लंघन करती ह।ै

 च

  उन्होंने आगे कहाः

"          सावधानी का एक तीखा सकेंत दिदया जाना चादिहए।उपरोक्त दिनष्कष- 1           जी को गलत नहीं समझा जाना चादिहए या इसका गलत
अथ- नहीं दिनकाला जाना चादिहए दिक सात साल से कम की देरी दिकसी भी मामले में पूवा-uह के बराबर नहीं होगी।अल।

वास्तव में,             जो दिनधा-रिरत करने की मागं की गई है वह चरम बाहरी सीमा है

यू.

                   जहां अभिभयकु्त के प्रधित गंभीर पूवा-uह का अनुमान लगाया जाना चादिहए और संवैधादिनक अधिधकार का उल्लंघन स्पष्ट रूप से
   स्थादिपत दिकया जाएगा।वास्तव में,   मझेु एच 374         की वत-नी लिलखने में कुछ दिहचदिकचाहट हो रही ह।ै

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

    उपरोक्त बाहरी समय सीमा जो, शायद,                सख्ती के पक्ष में गलती करती ह।ैलेदिकन चंूदिक हम बाध्यकारी दिमसाल का पालन कर रहे
हैं,                        इसलिलए इसे दिबना शत- स्वीकार दिकया जाना चादिहए।न ही यह दिनधा-रिरत करने की कोभिशश की गई है दिक सात साल से कम की

             अवधिध में कोई अभिभयकु्त व्यदिक्त उन परिरस्थिस्थधितयों को स्थादिपत करने में सक्षम नहीं होगा,        जो पेटेंट पूवा-uह की ओर इशारा करते हैं
   जो उसे अनुच्छेद 21               के तहत त्वरिरत साव-जदिनक मुकदमे की गारटंी का आह्वान करने का अधिधकार दे सकते हैं।

                       दिवद्वान मुख्य न्यायाधीश ने तब दिवकजिसत जिसद्धांतों के आलोक में अपने समक्ष मामले के तथ्यों की जांच की और कहा दिक यह एक
                  स्पष्ट मामला है जहां याधिचकाकता- के त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार का उल्लघंन दिकया गया ह।ैउन्होंने पाया दिक याधिचकाकता-

अवरोधक रर्णनीधित का दोषी नहीं था और देरी पूरी तरह से अभिभयोजन पक्ष द्वारा की गई थी।तदनुसार, याधिचकाकता- के लिखलाफ
                     जांच और मुकदमे को रद्द कर दिदया गया।राज्य बनाम में आयोजिजत उसी दिवद्वान मखु्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अन्य पूर्ण-

पीठ।मकसूदन सिंसह, ए. आई. आर. 1986  पटना 38          ने कहा दिक हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामले में,    अभिभयोजन की चूक के
    कारर्ण पूरी तरह से 10             साल या उससे अधिधक की देरी को अभिभयकु्त के लिलए प्रधितकूल माना जाना चादिहए।

49.  अनुच्छेद 21                   घोषर्णा करता है दिक दिकसी भी व्यदिक्त को कानून द्वारा दिनधा-रिरत प्रदि0या के अनुसार उसके जीवन या स्वतंत्रता
            से वंधिचत नहीं दिकया जाएगा।इस देश में मुख्य प्रदि0यात्मक काननू दडं प्रदि0या संदिहता, 1973       ह।ैकई अन्य अधिधदिनयमों में भी कई

               प्रदि0यात्मक प्रावधान हैं।मेनका गांधी के बाद इस बात पर शायद ही कोई दिववाद हो दिक 'काननू' (   जिजसे समझना होगा)

     इस अथ- में दिक अनुच्छेद 21     में संदिवधान के अनुच्छेद 13   के खंड (3) (ए)      में परिरभादिषत अभिभव्यदिक्त को अनुच्छेद 19  और 14 
            में दिनदिहत तक- संगतता और दिनष्पक्षता की कसौटी का जवाब देना होगा।दसूरे शब्दों में,         इस तरह के काननू को एक ऐसी प्रदि0या

    प्रदान करनी चादिहए जो दिनष्पक्ष,       उधिचत और न्यायपूर्ण- हो।केवल तभी यह अनुच्छेद 21      के आदेश के अनुरूप होगा।वास्तव में, 
जहां भी आवश्यक हो, ऐसी दिनष्पक्षता को ऐसे काननू में पढ़ा जाना चादिहए।अब, क्या यह कहा जा सकता है दिक एक काननू जो

        एक आपराधिधक मामले की उधिचत रूप से त्वरिरत जांच,        परीक्षर्ण और दिनष्कष- का प्रावधान नहीं करता है, वह दिनष्पक्ष, न्यायसगंत
  और उधिचत है?       यह दोनों अभिभयकु्त के दिहत में ह।ै

                  साथ ही समाज दिक एक आपराधिधक मामला जल्द ही समाप्त हो जाता ह।ैयदिद अभिभयकु्त ह।ैउसे दोषी घोदिषत दिकया जाना चादिहए।
             सामाजिजक दिहत दोषी को दंधिडत करने और दिनद\ष को दोषमुक्त करने में दिनदिहत ह,ै    लेदिकन यह दिनधा-रर्ण (    अपराध या दिनद\षता का) 

      उधिचत प्रेषर्ण के साथ दिकया जाना चादिहए-               मामले के सभी परिरवेशक स्थिस्थधितयों में उधिचत।चूँदिक यह अभिभयकु्त है जिजस पर अपराध का
    आरोप लगाया गया है और
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       यदिद वह व्यदिक्त भी है जिजसका जीवन और/    या स्वतंत्रता खतरे में है,            तो यह कहना उधिचत होगा दिक उसे तेजी से मुकदमा चलाने का
 अधिधकार ह।ैतदनुसार,                  इस अधिधकार का सम्मान करना और सुदिनधिhत करना राज्य का दाधियत्व ह।ैयह कहने पर जोर देने की

                      आवश्यकता नहीं है दिक अपराध का आरोपी होने का तथ्य ही चिंचता का दिवषय ह।ैयह अपने सहयोदिगयों और समाज में व्यदिक्त की
      प्रधितष्ठा और स्थिस्थधित को प्रभादिवत करता ह।ै

    यह एक कारर्ण है ए. आर.  एंटूले बनाम।आर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]

375

1                    चिंचता और खच- के लिलए।अगर उसे दिगरफ्तार दिकया जाता है तो यह अधिधक होता ह।ैयदिद यह एक गंभीर अपराध है,    तो वह व्यदिक्त
 अपना जीवन, स्वतंत्रता,            करिरयर और वह सब कुछ खो सकता है जिजसे वह संजोता ह।ै+50.      दडं प्रदि0या संदिहता के प्रावधान

सुसंगत हैं और वास्तव में इस जिसद्धांत को स्पष्ट करते हैं।वे शीघ्र जाँच और त्वरिरत और दिनष्पक्ष सुनवाई का प्रावधान करते हैं।दिवद्वान
                     महान्यायवादी का यह कहना सही है दिक यदिद केवल संदिहता के प्रावधानों का उनके अक्षर और भावना में पालन दिकया जाता ह,ै  तो

          बी में दिकसी भी भिशकायत के लिलए बहुत कम जगह होगी।हालांदिक,   तथ्य अभी भी-  अदिप्रय ह।ै

(

     क्योंदिक यह है दिक कई मामलों में,              इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिधक सम्मान दिकया जाता ह।ैचाहे जो भी हो,   यह कहना
    पया-प्त है दिक अनुच्छेद 21                से त्वरिरत सुनवाई की संवैधादिनक गारटंी संदिहता के प्रावधानों में उधिचत रूप से परिरलधिक्षत होती ह।ै

एस.

51.                    लेदिकन दिफर त्वरिरत परीक्षर्ण या उक्त धारर्णा को व्यक्त करने वाली अन्य अभिभव्यदिक्तयाँ अदिनवाय- रूप से प्रकृधित में सापेक्ष हैं।
   कोई पूछ सकता है-    तेज़ का मतलब है,  दिकतना तेज़?    देरी दिकतनी लंबी होती है?        हमें नहीं लगता दिक आपराधिधक काय-वाही के

         समापन के लिलए कोई समय सारिरर्णी दिनधा-रिरत करना संभव ह।ैप्रकृधित.

अपराध, अभिभयकु्तों की संख्या, गवाहों की संख्या, दिवशेष न्यायालय में काय--भार, संचार के साधन और कई अन्य परिरस्थिस्थधितयों
      को ध्यान में रखना होगा।उदाहरर्ण के लिलए,        उसी मामले को लें जिजसमें रजंन दिद्ववेदी (1987     की रिरट याधिचका संख्या 268  में

याधिचकाकता-)  आरोपी हैं।151                  अभिभयोजन पक्ष द्वारा पाचँ वषd की अवधिध में गवाहों से पूछताछ की गई ह।ैकुछ गवाहों की जाँच
100                      से अधिधक टाइप दिकए गए पृष्ठों में होती ह।ैअभिभयोजन पक्ष द्वारा अब तक प्रस्तुत दिकए गए वास्तदिवक साक्ष्य में हम ई हैं

बताया, 4000  पृष्ठ।भले ही,               सप्ताह के पाचं दिदन और सप्ताह दर सप्ताह मामले को जारी रखने का प्रस्ताव था,   लेदिकन दिवभिभन्न
     कारर्णों से यह संभव नहीं था।, वकीलक अनपुलब्धता,  अभिभयकु्तक अनुपलब्धता,      अंतव-तc काय-वाही आ अन्य प्रर्णालीगत दिवलम्ब।

                       एक हत्या का मामला एक साधारर्ण मामला हो सकता है जिजसमें एक दज-न गवाह शादिमल हो सकते हैं जिजन्हें एक सप्ताह में समाप्त
                दिकया जा सकता है जबदिक एक अन्य मामले में बड़ी संख्या में गवाह शादिमल हो सकते हैं,   और इसमें अलग-     अलग एफ हो सकता

ह।ै

         सप्ताह।अपनी प्रकृधित के कुछ अपराध जैसे दिक साजिजश के मामले, गबन, गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी, राजद्रोह,   लोक सेवकों द्वारा
आनुपाधितक संपलि[ का अधिधuहर्ण, उच्च लोक सेवकों और उच्च लोक अधिधकारिरयों के लिखलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और

    मुकदमे में अधिधक समय लगता ह।ैदिफर,  प्रत्येक न्यायालय, जिजले,        के्षत्र और राज्य में काम का बोझ अलग-     अलग होता ह।ैयह तथ्य
                     हमारे हाथों उदाहरर्ण के लिलए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता ह।ैकई स्थानों पर जी आवश्यक संख्या में अदालतें उपलब्ध नहीं
  हैं।कुछ स्थानों पर,     बार के सदस्यों द्वारा बार-      बार की जाने वाली हड़तालें काय--      अनुसूची में हस्तके्षप करती हैं।संके्षप में,   चीजों की
                     प्रकृधित और वत-मान परिरस्थिस्थधितयों में यह संभव नहीं है दिक एक समय सीमा तय की जाए जिजससे आगे आपराधिधक काय-वाही की
                    अनुमधित नहीं दी जाएगी।अमेरिरका में भी सव\च्च न्यायालय ने ऐसी रखेा खींचने से इनकार कर दिदया ह।ैअपील के तहत पटना एफ. 

बी.    के दिनर्ण-य को छोड़कर, एच. 376          में दिकसी भी उच्च न्यायालय का कोई अन्य दिनर्ण-य नहीं

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

               इस तरह का दृदिष्टकोर्ण रखने वाले इस देश को हमारे संज्ञान में लाया गया ह।ैन ही,    हमारी जानकारी के अनुसार,  यनूाइटेड ग्रिंकगडम
             में।जहाँ कहीं भी त्वरिरत सनुवाई के अधिधकार के उल्लंघन की भिशकायत की जाती है,      वहाँ अदालत को ऊपर उजिल्ललिखत परिरस्थिस्थधितयों
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                      सदिहत मामले की सभी परिरस्थिस्थधितयों पर दिवचार करना होता है और इस दिनर्ण-य पर पहुचंना होता है दिक क्या वास्तव में काय-वाही
         अन्यायपूर्ण- रूप से लंबी अवधिध से लंदिबत ह।ैकई मामलों में,             आरोपी स्वयं देरी के लिलए जिजम्मेदार हो सकता ह।ैऐसे मामलों में बी को

             अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमधित नहीं दी जा सकती ह।ैकुछ मामलों में,         देरी हो सकती है जिजसके लिलए न तो अभिभयोजन
          पक्ष और न ही आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है,           बस्थिल्क व्यवस्था को ही दोषी ठहराया जा सकता ह।ैमोटे तौर पर,   ऐसे दिदनों
       को भी अनुधिचत नहीं माना जा सकता ह।ैबेशक,      अगर यह एक मामूली अपराध है-       एक आर्भिथक अपराध नहीं होने के कारर्ण-और
   देरी बहुत लंबी ह,ै    आरोपी के कारर्ण नहीं,  तो अलग-            अलग दिवचार उत्पन्न हो सकते हैं।प्रत्येक मामले को इसके बाद प्रधितपादिदत सी

                   जिसद्धांतों के संबंध में अपने स्वयं के तथ्यों पर दिनर्ण-य लेने के लिलए छोड़ दिदया जाना चादिहए।उपरोक्त सभी कारर्णों से,    हमारी राय है
                      दिक सभी आपराधिधक काय-वाही के समापन के लिलए एक बाहरी समय सीमा दिनकालना या दिनधा-रिरत करना न तो उधिचत है और न ही

संभव ह।ैत्वरिरत सनुवाई के अधिधकार को प्रभावी बनाने के लिलए ऐसा करना आवश्यक नहीं ह।ैहम भी संतुष्ट नहीं हैं दिक

*

    ऐसी बाहरी सीमा के दिबना,     अधिधकार भ्रामक हो जाता ह।ै

डी.

52.       हम आगे उस पर दिवचार कर सकते हैं,  जिजसे 'मांग'    दिनयम कहा जाता ह।ैद.

             तक- यह है दिक एक अभिभयकु्त जो त्वरिरत सनुवाई की मांग नहीं करता ह,ै          जो खड़ा रहता है और देरी में सहमत होता है,  वह अवधिध
                      समाप्त होने के बाद अचानक वापस नहीं आ सकता है और त्वरिरत सनुवाई के अपने अधिधकार के उल्लघंन की भिशकायत नहीं कर
             सकता ह।ैइस तक- को स्वीकार करना भी संभव नहीं ह।ैअभिभयकु्त मकुदमा नहीं चलाता ह।ै

        स्वयं।राज्य या भिशकायतकता- उस पर मुकदमा चलाता ह।ैइस प्रकार,    ई राज्य या भिशकायतकता-,    जैसा भी मामला हो,   का दाधियत्व
            है दिक वह उधिचत शीघ्रता के साथ मामले को आगे बढ़ाए।दिवशेष रूप से,   इस देश में,       जहां अधिधकांश अभिभयकु्त समाज के गरीब
कमजोर वगd से आते हैं, जो कानून के तरीकों में पारगंत नहीं हैं, जहां उन्हें अक्सर सक्षम काननूी सलाह नहीं दिमलती ह,ै उक्त

       दिनयम का अनपु्रयोग पूरी तरह से अस्वीकाय- ह।ैबेशक,   दिकसी मामले में,           यदिद कोई आरोपी त्वरिरत सुनवाई की मागं करता है और
       दिफर भी उसे एक नहीं दिदया जाता ह,ै    तो हो सकता है

 च

                    उसके पक्ष में प्रासंदिगक कारक।लेदिकन हम दिकसी अभिभयकु्त को त्वरिरत सुनवाई के उसके अधिधकार के उल्लघंन का आरोप लगाने से
                 इस आधार पर वंधिचत नहीं कर सकते दिक उसने त्वरिरत सुनवाई की मागं या आuह नहीं दिकया था।

53.           एक और सवाल जो हमारे सामने गंभीरता से उठाया गया है,           वह त्वरिरत सनुवाई के अधिधकार के उल्लंघन से संबंधिधत ह।ैके
 लिलए वकील

जी.

                    अभिभयकु्त ने शीला बारसे और स्ट्र ंक में दिटप्पभिर्णयों के आधार पर तक- दिदया दिक एकमात्र परिरर्णाम आरोपों को रद्द करना और/  या
दोषजिसधिद्ध ह,ै जैसा भी मामला हो।आम तौर पर ऐसा हो सकता ह।ैलेदिकन हमें नहीं लगता दिक यह एकमात्र आदेश है जो अदालत के

    लिलए खलुा ह।ैदिकसी मामले में, तथ्य-    अपराध की प्रकृधित सदिहत-               ऐसे हो सकते हैं दिक आरोपों को रद्द करना न्याय के दिहत में न हो।
आलिखरकार,   एच प्रत्येक अपराध-     दिवशेष रूप से आर्भिथक अपराध,    जो लोक अधिधकारिरयों ए. आर.     अंतुले बनाम से संबंधिधत हैं।

आर. एस.  नायक (रडे्डी, जे.)

377

                     और भोजन में दिमलावट समाज के लिखलाफ अपराध ह।ैयह वास्तव में समाज ए राज्य है जो अपराधी पर मकुदमा चलाता ह।ैहम
                 इस संबंध में चंपालाल पुंजाजी शाह में इस अदालत की दिटप्पभिर्णयों को याद कर सकते हैं।ऐसे मामलों में,  जहां आरोपों/  दोषजिसधिद्ध
          को रद्द करना न्याय के दिहत में नहीं हो सकता है,              अदालत के लिलए ऐसे उधिचत आदेश पारिरत करने के लिलए खलुा होगा जो

    न्यायसगंत माने जा सकते हैं।

    मामले की परिरस्थिस्थधितयाँ।उदाहरर्ण के लिलए,               ऐसे आदेश मुकदमे के अभिभयान और एक दिवशेष दिनधा-रिरत बी अवधिध के भीतर इसके
दिनष्कष- के लिलए आदेश का रूप ले सकते हैं, सजा में कमी जहां मामला मुकदमे और दोषजिसधिद्ध के समापन के बाद आता है, और

 इसी तरह।
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54.      उपरोक्त चचा- को ध्यान में रखते हुए,     दिनम्नलिललिखत प्रस्ताव सामने आते हैं,         जो दिदशादिनदKशों के रूप में काम करते हैं।हमें पहले
                से सचेत रहना चादिहए दिक ये प्रस्ताव संपूर्ण- नहीं हैं।सभी स्थिस्थधितयों का पूवा-नुमान लगाना मुस्थिश्कल ह।ैन ही सी.     को कोई कठोर और

         तेज़ दिनयम दिनधा-रिरत करना संभव ह।ैये प्रस्ताव इस प्रकार हैंः

1.    संदिवधान के अनुच्छेद 21   में दिनदिहत दिनष्पक्ष,    न्यायसगंत और उधिचत प्रदि0या

                  संदिवधान अभिभयकु्त पर तेजी से मकुदमा चलाने का अधिधकार देता ह।ैत्वरिरत सुनवाई का अधिधकार अभिभयकु्त का अधिधकार ह।ैयह
                तथ्य दिक त्वरिरत मुकदमा भी जनदिहत में है या यह सामाजिजक दिहत की भी सेवा करता ह,ै       इसे अभिभयकु्त का अधिधकार नहीं बनाता
                    ह।ैयह सभी संबंधिधत लोगों के दिहत में है दिक अभिभयकु्त के अपराध या दिनद\षता का दिनधा-रर्ण जल्द से जल्द दिकया जाए।

2.  अनुच्छेद 21            से आने वाले त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार में सभी ई शादिमल हैं।

चरर्ण, अथा-त् जांच, जांच, परीक्षर्ण, अपील, संशोधन और पनुः परीक्षर्ण का चरर्ण।इस तरह, इस अदालत ने इस अधिधकार को
           समझ लिलया है और प्रधितबंधिधत दृदिष्टकोर्ण रखने का कोई कारर्ण नहीं ह।ै

3.            अभिभयकु्त के दृदिष्टकोर्ण से त्वरिरत सनुवाई के अधिधकार में अंतर्निनदिहत चिंचताएँ हैंः

 च

( क)   रिरमांड और पूव--          दोषजिसधिद्ध दिनरोध की अवधिध यथासंभव कम होनी चादिहए।दसूरे शब्दों में,     अभिभयकु्त को नहीं होना चादिहए

            उसकी दोषजिसधिद्ध से पहले अनावश्यक या अनुधिचत रूप से लंबे कारावास के अधीन;

जी.

( ख)     अनावश्यक रूप से लंबी जांच,           जांच या मकुदमे के परिरर्णामस्वरूप उसके व्यवसाय और शांधित के लिलए चिंचता, चिंचता,  खच-
    और अशांधित न्यनूतम होनी चादिहए; और

( ग)               अनुधिचत दिवलम्ब के परिरर्णामस्वरूप अभिभयकु्त की अपना बचाव करने की क्षमता में हादिन हो सकती ह,ै     चाहे वह मृत्यु के
कारर्ण हो, गायब हो जाए या गवाहों की अनुपलब्धता हो या अन्यथा।

378   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-।[ 1991 ] एसयूपीपी।3 एस. सी. आर.  ए 4.        उसी तरह।इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं दिकया
                    जा सकता है दिक आमतौर पर आरोपी ही काय-वाही में देरी करने में रुधिच रखता ह।ैजैसा दिक अक्सर बताया जाता है, "   देरी एक
   ज्ञात रक्षा रर्णनीधित ह"ै             ।चूँदिक अभिभयकु्त के अपराध को सादिबत करने का भार अभिभयोजन पक्ष पर है,     इसलिलए देरी आमतौर पर

       अभिभयोजन पक्ष को पूवा-uदिहत करती ह।ैगवाहों की अनुपलब्धता,            समय के साथ साक्ष्य का गायब होना वास्तव में अभिभयोजन पक्ष
      के दिहतों के लिखलाफ काम करता ह।ैबेशक,        बी मामले हो सकते हैं जहां अभिभयोजन पक्ष,    दिकसी भी कारर्ण से,    काय-वाही में देरी

करता ह।ैइसलिलए,   प्रत्येक मामले में,             जहां त्वरिरत सनुवाई के अधिधकार का कभिथत रूप से उल्लंघन दिकया गया है,   पहला सवाल रखा
      जाना चादिहए और जवाब दिदया जाना चादिहए-      देरी के लिलए कौन जिजम्मेदार है?          अपने अधिधकारों और दिहतों को सही सादिबत करने के

         लिलए सद्भावना से दिकसी भी पक्ष द्वारा की गई काय-वाही,    जैसा दिक वे समझते हैं,           को देरी की रर्णनीधित के रूप में नहीं माना जा
                      सकता है और न ही ऐसी काय-वाही को आगे बढ़ाने में लगने वाले समय को देरी के रूप में दिगना जा सकता ह।ैग.    यह कहने की

आवश्यकता नहीं है दिक केवल गर्णना के दिदन में देरी करने के लिलए की गई तुच्छ काय-वाही या काय-वाही को सद्भावना से की गई
             काय-वाही के रूप में नहीं माना जा सकता ह।ैकेवल यह तथ्य दिक एक आवेदन/         याधिचका स्वीकार की जाती है और एक उच्च
                        न्यायालय द्वारा दिदए गए स्थगन का आदेश अपने आप में इस बात का कोई सबूत नहीं है दिक काय-वाही तुच्छ नहीं ह।ैबहुत बार ये

पवू--       पक्षीय प्रधितदिनधिधत्व पर प्राप्त होते हैं। डी 5           ।यह दिनधा-रिरत करते समय दिक क्या अनुधिचत दिवलम्ब हुआ है (   जिजसके परिरर्णामस्वरूप
      त्वरिरत दिवचारर्ण के अधिधकार का उल्लघंन हुआ ह)ै   अपराध की प्रकृधित,    अभिभयकु्तों और गवाहों की संख्या,    संबंधिधत न्यायालय के

काय--भार,      प्रचलिलत स्थानीय स्थिस्थधितयों और इसी तरह,      जिजसे प्रर्णालीगत दिवलम्ब कहा जाता ह,ै     सदिहत सभी परिरचर परिरस्थिस्थधितयों
                      को ध्यान में रखना चादिहए।यह सच है दिक यह राज्य का दाधियत्व है दिक वह त्वरिरत सुनवाई सुदिनधिhत करे और राज्य में

   न्यायपालिलका भी शादिमल है,    लेदिकन एक यथाथ-वादी और

ई.

           ऐसे मामलों में पांधिडत्यपूर्ण- दृदिष्टकोर्ण के बजाय व्यावहारिरक दृदिष्टकोर्ण अपनाया जाना चादिहए।6.      प्रत्येक दिवलम्ब आवश्यक रूप से
अभिभयकु्त के प्रधित पूवा-uह नहीं रखता ह।ैकुछ देरी वास्तव में उसके लाभ के लिलए काम कर सकती ह।ैजैसा दिक देखा गया है
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पॉवेल, जे.  बाक- र में "                    यह नहीं कहा जा सकता है दिक एक ऐसी प्रर्णाली में देरी दिकतनी लंबी है जहां न्याय त्वरिरत लेदिकन
   जानबझूकर माना जाता है"    ।वही आदश- रहा है

 च

व्हाइट, जे.  द्वारा यू. एस.    बनाम में कहा गया।इवेल, 15  लॉयस- एडन।2627,   दिनम्नलिललिखत शब्दों मेंः

"           त्वरिरत सुनवाई का छठा संशोधन अधिधकार अदिनवाय- रूप से सापेक्ष है,    देरी के अनुरूप ह,ै      और इसके आवश्यक अवयवों के
        रूप में अधिधक गधित के बजाय व्यवस्थिस्थत अभिभयान ह;ै      और क्या इसमें देरी होती ह।ै

जी.

                 अभिभयोजन पूरा करना अधिधकारों के असंवैधादिनक वंधिचत करने के बराबर है जो सभी परिरस्थिस्थधितयों पर दिनभ-र करता ह।ै

हालाँदिक, अत्यधिधक लंबे दिवलंब को पूवा-uह के अनुमादिनत प्रमार्ण के रूप में लिलया जा सकता ह।ैइस संदभ- में, अभिभयकु्त की कैद का
             तथ्य भी एक प्रासंदिगक तथ्य होगा।अभिभयोजन पक्ष को उत्पीड़न नहीं बनने दिदया जाना चादिहए।

न्यायमूर्तित

ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]

379

      लेदिकन अभिभयोजन कब अभिभयोजन बन जाता ह,ै              यह दिफर से दिकसी दिदए गए मामले के ए तथ्यों पर दिनभ-र करता ह।ै

7.   हम जिजसे 'मांग'   कहा जाता है,          उसे पहचान नहीं सकते या उसे लागू नहीं कर सकते।

        दिनयम।एक अभिभयकु्त स्वयं पर मकुदमा नहीं चला सकता है;         उसके आदेश पर अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाता है

अभिभयोजन।इसलिलए,                   त्वरिरत सनुवाई से इनकार करने की अभिभयकु्त की याधिचका को यह कहकर पराजिजत नहीं दिकया जा सकता है
                दिक अभिभयकु्त ने दिकसी भी समय त्वरिरत सनुवाई की मांग नहीं की थी।यदिद बी के मामले में,         उन्होंने ऐसी मांग की और दिफर भी उन

पर तेजी से मुकदमा नहीं चलाया गया, तो यह उनके पक्ष में एक प्लस पॉइटं होगा, लेदिकन केवल त्वरिरत मकुदमे की मागं न करने
        को आरोपी के लिखलाफ नहीं रखा जा सकता ह।ैयू. एस. ए. में भी,           बाक- र और अन्य सफल मामलों में मांग दिनयम की प्रासंदिगकता

    काफी कम हो गई ह।ै

8. अंततः,      न्यायालय को कई प्रासंदिगक सी कारकों-   संतुलन परीक्षर्ण 'या'   संतुलन प्रदि0या '-       को संतुलिलत और तौलना होता है और
                     प्रत्येक मामले में यह दिनधा-रिरत करना होता है दिक क्या दिकसी मामले में त्वरिरत सुनवाई के अधिधकार से इनकार दिकया गया ह।ै

9.   सामान्य तौर पर,                 जहां अदालत इस दिनष्कष- पर पहुचंती है दिक दिकसी आरोपी के त्वरिरत मुकदमे के अधिधकार का उल्लंघन दिकया
 गया है,    तो आरोप या दोषजिसधिद्ध,    जैसा भी मामला हो,           रद्द कर दी जाएगी।लेदिकन यह एकमात्र खलुा पाठ्य0म नहीं ह।ैदिकसी मामले

                       में अपराध की प्रकृधित और अन्य परिरस्थिस्थधितयाँ ऐसी हो सकती हैं दिक काय-वाही को रद्द करना न्याय के दिहत में न हो।ऐसे मामले में, 
                        अदालत के लिलए यह खलुा है दिक वह ऐसा अन्य उधिचत आदेश दे जिजसमें एक दिनधिhत समय के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का

                        आदेश शादिमल है जहां मकुदमा समाप्त नहीं हुआ है या उस सजा को कम करना जहां मुकदमा समाप्त हो गया है जिजसे मामले की
परिरस्थिस्थधितयों में न्यायसंगत और न्यायसगंत माना जा सकता ह।ै

:डी. ए.

ई.

10.     परीक्षर्ण के लिलए कोई समय-            सीमा तय करना न तो उधिचत है और न ही व्यावहारिरक ह।ै

                     अपराध।ऐसा कोई भी दिनयम योग्य होने के लिलए बाध्य ह।ैइस तरह के दिनयम को केवल अभिभयोजन पक्ष के कंधों पर औधिचत्य
                     सादिबत करने का बोझ डालने के लिलए भी दिवकजिसत नहीं दिकया जा सकता ह।ैत्वरिरत सुनवाई के अधिधकार से इनकार करने की

    भिशकायत के प्रत्येक मामले में, एफ
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                यह मुख्य रूप से अभिभयोजन पक्ष पर है दिक वह देरी को उधिचत ठहराए और समझाए।साथ ही,        यह अदालत का कत-व्य है दिक वह
               भिशकायत पर फैसला सनुाने से पहले दिकसी दिदए गए मामले की सभी परिरस्थिस्थधितयों पर दिवचार कर।ेयू. एस. ए.    के सव\च्च न्यायालय

               ने भी छठे के बावजूद ऐसी कोई भी एफ बाहरी समय सीमा तय करने से बार-    बार इनकार कर दिदया।

                      संशोधन।न ही हम यह समझते हैं दिक ऐसी कोई बाहरी सीमा तय नहीं करने से त्वरिरत सनुवाई के अधिधकार की गारटंी अप्रभावी हो
 जाती ह।ै

जी.

1

11.            त्वरिरत सनुवाई के अधिधकार से इनकार और राहत के आधार पर आपलि[

उस कारर्ण से, पहले उच्च न्यायालय को संबोधिधत दिकया जाना चादिहए।भले ही ऊँचे

{

      न्यायालय ऐसी याधिचका पर दिवचार करता है,               आम तौर पर उसे गंभीर और असाधारर्ण प्रकृधित के मामले को छोड़कर काय-वाही पर
   रोक नहीं लगानी चादिहए।हालाँदिक,              उच्च न्यायालय में ऐसी काय-वाही का दिनपटान प्राथदिमकता के आधार पर दिकया जाना चादिहए।

[ 1991 ] एसयपूीपी।3   एस सी आर।

 एच 380

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

55.    आइए अब हम 1990     की रिरट याधिचका संख्या 833     में तथ्यों की जांच करें।

क.

       उपरोक्त जिसद्धांतों का प्रकाश।यह सच है दिक 1982   में स्थादिपत 1982     का दिवशेष मामला संख्या 24    अभी भी वष- 1991  में
लंदिबत ह,ै लेदिकन दिफर सवाल उठता है दिक देरी के लिलए कौन जिजम्मेदार ह?ैजैसे ही दिवशेष न्यायाधीश (श्री पी. एस. भुट्टा) द्वारा

   प्रदि0या जारी की गई,        अभिभयकु्त पेश हुआ और उसने दो आपलि[याँ उठाई।ं:  एल (आई)       दिक दिवशेष न्यायाधीश को इसका संज्ञान लेने
     का कोई अधिधकार के्षत्र नहीं है

 

एक दिनजी भिशकायत के आधार पर मामला और यह दिक एक पुलिलस अधिधकारी द्वारा जांच एक शत- ह-ैसंज्ञान लेने के लिलए पवू-वतc;
और

( (ii)     जब तक राज्य सरकार 1952     के अधिधदिनयम की धारा 7 (2)       के तहत अधिधसचूना जारी नहीं करती है,   तब तक दिकसी
        भी दिवशेष न्यायाधीश के पास अधिधकार के्षत्र नहीं ह।ै

     मामले का संज्ञान लेने के लिलए।

      इन आपलि[यों को समाप्त कर दिदया गया-            दिवशेष न्यायाधीश द्वारा फैसला सनुाया गया।इसके बाद उन्होंने इस मामले को उच्च
        न्यायालय में उठाया।उच्च न्यायालय ने भी अपना पहला फैसला सनुाया

       आपलि[ की।जहाँ तक दसूरी आपलि[ का संबंध ह,ै             डी उच्च न्यायालय के लिलए इसमें जाना आवश्यक नहीं था क्योंदिक उच्च न्यायालय
   में काय-वाही लंदिबत थी।

न्यायालय,           महाराष्ट्र सरकार ने धारा के तहत एक अधिधसूचना जारी की थी

7 ( 2 ) 1952 का अधिधदिनयम, श्री सुले को उक्त मामले की सनुवाई के लिलए नादिमत करता ह।ैइसके बाद वे इस मामले को इस
   अदालत में ले गए,   जिजसे भी फरवरी, 1984      में खारिरज कर दिदया गया।इस बीच,          उन्होंने श्री सुले के समक्ष इस आशय की एक

         और आपलि[ जताई थी दिक राज्यपाल की मंजूरी के दिबना,           उनके लिखलाफ अपराधों के लिलए कार-वाई नहीं की जा सकती ह।ै
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ई.

सवाल,                     क्योंदिक वे महाराष्ट्र दिवधान सभा के सदस्य थे।श्री सुले उनसे सहमत हुए लेदिकन इस अदालत ने ऐसा नहीं दिकया और
    दिनदKश दिदया दिक मुकदमा दिदन-                 प्रधितदिदन के आधार पर चलना चादिहए।मुकदमे में तेजी लाने के लिलए मामले को उच्च न्यायालय में

    स्थानांतरिरत कर दिदया गया था।खत्री, जे.                 से पहले अभिभयकु्त ने आपलि[ जताई दिक वह मामले की सनुवाई करने के लिलए सक्षम नहीं
                ह।ैआपलि[ का दिनपटारा कर दिदया गया।वह इस अदालत में आए लेदिकन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।उस समय, मेहता, जे. ने

      कुछ आरोप लगाए लेदिकन इनकार कर दिदया

 च

                   कुछ अन्य आरोपों के संबंध में आरोप तय करना।भिशकायतकता- इस अदालत में आया और सफल रहा।इसके बाद मामले को जे. 
शाह ने उठाया, जिजन्होंने 79 आरोप बनाए और मकुदमा शुरू दिकया।कई गवाहों से पूछताछ की गई और 1986 तक भारी सबूत

  पेश दिकए गए,        जब आरोपी ने इस मामले में संपक- दिकया।

आई।

     कला के तहत दिफर से अदालत।21   और दो S.L.Ps     के माध्यम से और 1986   में काय-वाही G    पर रोक लगा दी।

 अप्रैल 1988 में, 5        के बहुमत से एक सात न्यायाधीशों की पीठः2        उनसे सहमत थे दिक संदिवधान पीठ द्वारा 16.2.1984  पर
   दिदया गया दिनदKश था

                    अधिधकारिरता के दिबना और यह दिक उच्च न्यायालय को उक्त मामले की सुनवाई करने का अधिधकार नहीं दिदया जा सकता था।परिरर्णाम
                यह हुआ दिक मामले की सुनवाई अब दिवशेष न्यायाधीश द्वारा की जानी थी।लेदिकन कौन सा दिवशेष न्यायाधीश?   भिशकायतकता- के

   वकील से पूछता ह।ै

एच. ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस.  नायक (रडे्डी, जे.)
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 श्री सुले,              जिजन्हें पहले ए के तहत जारी एक अधिधसूचना के तहत नादिमत दिकया गया था

1952     के अधिधदिनयम की धारा 7 (2)              का न्यायाधीश होना बंद हो गया।इस मामले की सुनवाई के लिलए दिकसी अन्य न्यायाधीश
को नादिमत करने वाली कोई अन्य अधिधसूचना नहीं थी।धारा 7 (2) के तहत अधिधसचूना के दिबना, हो सकता है दिक बॉम्बे के दो

               दिवशेष न्यायाधीशों में से कोई भी इस मामले को उठाने के लिलए सक्षम न हो।वास्तव में, यह 1982      में की गई याधिचकाकता- की
 आपलि[ थी,                  जिजस पर उच्च न्यायालय या इस अदालत द्वारा बी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अधिधसूचना को देखते हुए उच्च

                  न्यायालय के समक्ष काय-वाही लंदिबत होने तक कोई दिनर्ण-य नहीं दिदया गया था।बंबई उच्च न्यायालय ने भी दिकसी भी दिवशेष
         न्यायाधीश को फाइल नहीं भेजी।यह दिक ऐसी अधिधसूचना आवश्यक थी,      महाराष्ट्र सरकार का भी दिवचार था,    जैसा दिक उच्च
     न्यायालय के समक्ष रिरट याधिचका (सी. आर. एल.)    में दिवद्वान महाधिधवक्ता (    दिनदKशों पर दिकए गए)      के बयान से स्पष्ट होगा। 1990 

 का सं. 281   का दिनपटान 23.4.1990          पर दिकया गया।महाराष्ट्र सरकार ने वास्तव में सी ने 19.6.1990    पर एक दिवशेष
           न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में नादिमत करते हुए अधिधसूचना जारी की।

       इस मामले का परीक्षर्ण करने के लिलए सक्षम।

  इस स्तर पर,           हमें अथ- के संबंध में एक दिववाद का उल्लखे करना चादिहए

और 1984 (2) एस. सी. आर. 914 में न्यायालय के दिनर्ण-य का प्रभाव।श्री P.P.Rao का कहना है दिक यह दिनर्ण-य, हालांदिक
    स्पष्ट शब्दों में नहीं है,      लेदिकन इसके द्वारा दिनधा-रिरत दिकया जाता है!           आवश्यक वैध और सक्षम।वे फैसले के अंधितम पैरा पर दिवशेष
  जोर देते हैं,            जिजसका दिनदिहताथ- है दिक श्री भुट्टा द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए,  दिवशेष न्यायाधीश

 जिजसमें लिलखा हःै

         सभी दिवभिभन्न ई से मामले की जांच करने के बाद

कोर्ण,          हम संतुष्ट हैं दिक दिनष्कष- दोनों द्वारा पहुँचा गया है

1991(12) eILR(PAT) SC 63



                     बंबई उच्च न्यायालय के दिवशेष न्यायाधीश और खंड पीठ ने कहा दिक भिशकायतकता- द्वारा दायर एक दिनजी भिशकायत स्पष्ट रूप से
            बनाए रखने योग्य थी और यह दिक संज्ञान उधिचत रूप से लिलया गया था,  सही ह।ैतदनुसार,        यह अपील दिवफल हो जाती है और

    खारिरज कर दी जाती ह।ै

वाई.

 च

                 श्री राव ने आगे तक- दिदया दिक भले ही इसके तहत कोई अधिधसूचना जारी नहीं की गई थी

1952                    के अधिधदिनयम के बावजूद प्रधान दिवशेष न्यायाधीश के पास उक्त मामले पर दिवचार करने और उसे आगे बढ़ाने का
          अधिधकार के्षत्र था।वह इसे स्वयं आजमा सकते थे या बना सकते थे।

अधितरिरक्त दिवशेष न्यायाधीश को भेजें।उनका तक- है दिक यह स्थिस्थधित इस अदालत के फैसले के बाद आती है दिक दिवशेष न्यायाधीश
        की अदालत भी मूल आपराधिधक के्षत्राधिधकार की अदालत ह।ै

जी.

दसूरी ओर,         श्री घाटते का तक- है दिक वहाँ दिबल्कुल है

                           पूरे फैसले में इस ग्रिंबदु पर कोई चचा- नहीं की गई है और अंधितम पैरा को फैसले में चचा- के आलोक में समझा जाना चादिहए न दिक
                      अलग से।हमें इस दिववाद पर बोलने की आवश्यकता नहीं ह।ैइस संदभ- में जो प्रासंदिगक है वह यह नहीं है दिक वास्तदिवक काननूी
        स्थिस्थधित क्या थी।यह है दिक क्या कमरा एच 382 था

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

           ए वास्तदिवक संदेह के लिलए और क्या काननूी स्थिस्थधित अस्पष्ट नहीं थी?   इस दृदिष्टकोर्ण से,          यह ध्यान देने के लिलए पया-प्त है दिक मामले
                    ने दो रायों को स्वीकार दिकया और यह दिक मुद्दा अस्पष्टता से मुक्त नहीं था।तथ्य यह है दिक महाराष्ट्र के महाधिधवक्ता,  महाराष्ट्र सरकार

   और दो ने सीखा

        बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने सोचा दिक 1952             के अधिधदिनयम के तहत एक अधिधसूचना मामले में आगे बढ़ने के लिलए
'आवश्यक' थी, यह भी दशा-ता है दिक उक्त बी दृदिष्टकोर्ण दिबना दिकसी बल के नहीं था।भले ही बॉम्बे के लिलए केवल एक दिवशेष

 न्यायाधीश होता,                     दिफर भी श्री सुले को इस मामले की सुनवाई करने के लिलए सक्षम न्यायाधीश के रूप में दिनर्निदष्ट करने वाली दिपछली
        अधिधसूचना को देखते हुए संदेह की गुंजाइश बनी रहती।इसलिलए,             इस संबंध में श्री घटते के तक- को दिनराधार नहीं माना जा सकता

  ह।ैइन परिरस्थिस्थधितयों में अप्रैल, 1988 और जून, 1990             के बीच की अवधिध को भिशकायतकता- द्वारा की गई देरी के रूप में नहीं
   माना जा सकता ह।ै

एस.

    यह सच है दिक अप्रैल, 1988     में इस अदालत की सात-       न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद,      भिशकायतकता- ने खदु सरकार का
  रुख नहीं दिकया।

               महाराष्ट्र ने मामले के लिलए एक दिवशेष न्यायाधीश नादिमत दिकया लेदिकन दसूरे न्यायाधीश तक इतंजार दिकया

व्यदिक्त,  एक वकील,   ने ऐसा दिकया।( बेशक,      जब उच्च न्यायालय द्वारा पूछा गया,         तो उन्होंने अभिभयोजन के साथ आगे बढ़ने की
इच्छा व्यक्त की)।यह भी सच है दिक सरकार द्वारा दिदनांक 1 की अधिधसूचना जारी करने के बाद भी, वह लगभग जिसतंबर, 1991

      तक इस मामले में आगे नहीं बढे़,           लेदिकन उनके इस आचरर्ण को दिनम्नलिललिखत परिरस्थिस्थधितयों के लिखलाफ तौला जाना चादिहएः

" ( ए)     ।जिजन अपराधों के लिलए अभिभयकु्त-      याधिचकाकता- पर आरोप लगाया गया है,    वे काफी गंभीर हैं।79    आरोप तय दिकए गए थे

ई.
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                   बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इससे पहले भ्रष्टाचार दिनवारर्ण अधिधदिनयम और भिशकायतकता- द्वारा प्रस्तुत सामuी के आधार पर शदिक्त के
                          दरुुपयोग के तहत उन लोगों को शादिमल दिकया था।यह सच है दिक इस धारर्णा के साथ जो कुछ भी शून्य हो गया है दिक मामले को

                 उच्च न्यायालय में स्थानांतरिरत करना ही अक्षम था।लेदिकन उपरोक्त तथ्य उन अपराधों की प्रकृधित को दिदखाने के सीदिमत उद्देश्य के
                  लिलए प्रासंदिगक है जिजनके साथ याधिचकाकता- पर आरोप लगाया गया है और उन्हें आधारहीन नहीं कहा जा सकता है-  प्रथम दृष्टया।
      बॉम बे उच्च न्यायालय का दिनर्ण-य (डब्ल्यू. पी. सं. <आई. डी. 2 में, <आई. डी. 1    पर अनुमधित दी गई) ह,ै  जिजसने याधिचकाकता-

      को उक्त गधितदिवधिध के लिलए दोषी ठहराया,               जिजसके कारर्ण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।यह याद रखना चादिहए दिक उस
      रिरट याधिचका में कई आरोप और यह

 च

जी.

   आपराधिधक मामले आम हैं-                   इस अदालत के पहले के फैसलों में इस तथ्य पर ध्यान दिदया गया ह।ैजनदिहत सच्चाई जानने में दिनदिहत
ह।ै( ख)                 बड़ी मात्रा में साक्ष्य प्रस्तुत दिकए गए थे।उन वषd के दौरान बॉम्बे उच्च न्यायालय में उनके (आर. एस. नायक) द्वारा।57 

      गवाहों से पूछताछ की गई और 963     दस्तावेजों को पेश दिकया गया।द.

2

एच. ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस.  नायक (रडे्डी, जे.)।383

                 बंबई उच्च न्यायालय ने भिशकायतकता- की ओर से साक्ष्य ए को दज- करने में लगभग एक वष- दिबताया,  जो 1200    से अधिधक पृष्ठों
 का था।

:

                 उन्होंने लगभग अपना पक्ष बंद कर लिलया था।इसके लिलए उन्हें खच- के अलावा बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी।अप्रैल, 1988  में
                    इस अदालत के फैसले से यह सब व्यथ- हो गया।उस साक्ष्य को दिफर से पेश करना कोई आसान काम नहीं ह।ैइसलिलए, 

31.5.1989     पर उन्होंने इस अदालत (सी. एम. पी. संख्या. 1946/90)           में एक आवेदन दिकया दिक उस बी साक्ष्य को दिवशेष
                    न्यायाधीश के समक्ष साक्ष्य के रूप में माना जाए।यह सच है दिक हम अब उस आवेदन को खारिरज कर रहे हैं,    लेदिकन यह नहीं कहा

जा सकता है दिक अपील उनके द्वारा सद्भावना के अलावा अन्य तरीके से की गई थी और न ही इसे देरी करने की रर्णनीधित कहा
                 जा सकता ह।ैवह आवेदन लंदिबत रहा।भिशकायतकता- एक व्यदिक्त ह।ैहो सकता है दिक वह दिकसी राजनीधितक दल के सदस्य हों।

      लेदिकन इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता ह।ैग) 1988 तक,      यह अभिभयकु्त ही था जो समय-         समय पर कई आके्षप उठा रहा था और
                      मकुदमे पर रोक लगा रहा था।उनमें से अधिधकांश में वह असफल रहे।एक में वह सफल हुए।हम उन्हें पहले ही ऊपर दिवस्तार से

                     बता चुके हैं और उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं ह।ैहो सकता है दिक कुछ असामान्य घटनाओं के लिलए वही प्रर्णाली आंभिशक
   रूप से जिजम्मेदार थी।कॉम-           डी के प्रवक्ता दिनधिhत रूप से दोषी नहीं थे।भिशकायत चींटी की दिनस्थिष्0यता,     जिजसका उल्लेख ऊपर दिकया
 गया है,           केवल सात न्यायाधीशों की पीठ के दिनर्ण-य के बाद होती है,     न दिक उससे पहले।वास्तव में,     याधिचकाकता- द्वारा दायर रिरट

याधिचका * * * (सी. आर. एल.) 542/86  और एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) 2518/86      अभी भी इस अदालत में लंदिबत
हैं,   जिजसमें वह धारा 197 Cr.P.C   के सवंैधादिनक ई. आई. टी.               पर सवाल उठा रहा है और यह भी तक- दे रहा है दिक उसके

           लिखलाफ आरोपों के लिलए उसी धारा के तहत मंजूरी की आवश्यकता ह।ै

3 .

घ) अप्रैल, 1988                    के बाद इस मामले की सुनवाई करने के लिलए सक्षम दिवशेष न्यायाधीश के बारे में प्रचलिलत अस्पष्टता और इस
          मामले को जारी करना।आपराधिधक काननू संशोधन अधिधदिनयम एफ की धारा 7 (2)   के तहत अधिधसचूना

 केवल जून, 1990 में।(        वत-मान रिरट याधिचका उसी महीने दायर की गई थी)।

' ई)        याधिचकाकता- को कभी जेल नहीं भेजा गया है-                 एक दिदन के लिलए भी नहीं।यह भी स्पष्ट रूप से स्थादिपत नहीं है दिक इस देरी ने
            उनके मामले को कैसे प्रभादिवत दिकया ह।ैअपनी रिरट याधिचका के आधार संख्या 10 में,        उन्होंने केवल यह कहा दिक जिजन छह

        व्यदिक्तयों से वह मुकदमे में पूछताछ करना चाहते थे,        उनकी मृत्यु हो गई ह।ैउन्होंने श्रीमती इंदिदरा गांधी,  नवल टाटा,   पेसी टाटा
         और वसंतदादा पादिटल सदिहत छह लोगों का नाम लिलया ह।ैहालाँदिक,           उन्होंने यह दिवस्तार से नहीं बताया दिक उनमें से दिकस पहलू

     पर जाँच करने का प्रस्ताव था?         श्रीमती इदंिदरा गांधी और पेसी टाटा की मृत्यु अप्रैल, 1988      से पहले ही हो गई थी।द.
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1 }

      इसमें कोई संदेह नहीं है दिक अप्रैल, 1988        के बाद अन्य चार लोगों की मृत्यु हो गई,      लेदिकन यह स्पष्ट रूप से एच. आई.  नहीं ह।ै

[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-
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            यह दिदखाता है दिक कैसे इसने उसे पूवा-uह का कारर्ण बना दिदया ह।ैवास्तव में,

क.

            श्रीमती इदंिदरा गांधी और श्री वसंतदादा पादिटल दोनों को उद्धतृ दिकया गया था

  भिशकायतकता- के गवाह (0. न.ं        भिशकायत में संल† गवाहों की सूची में 0मशः 106  और 114)।

         मामले के सभी तथ्यों और परिरस्थिस्थधितयों पर दिवचार करने पर

बी संतुलन प्रदि0या-हमारी राय है दिक यह आपराधिधक काय-वाही को रद्द करने के लिलए उपयकु्त मामला नहीं ह।ैबनाने के लिलए उधिचत
   दिदशा दिनदKभिशत करना है

दिदन-      प्रधितदिदन के आधार पर त्वरिरत परीक्षर्ण।तदनुसार,  हम 1990    की याधिचका संख्या 833        को खारिरज करते हैं और इस मामले
                   के लिलए नादिमत दिवशेष न्यायाधीश को इस मामले को प्राथदिमकता के आधार पर लेने और इसे समाप्त होने तक दिदन-   प्रधितदिदन आगे

     बढ़ने का दिनदKश देते हैं।एस 56  ।अब 1987     की रिरट याधिचका संख्या 268 (  रजंन दिद्ववेदी)      पर आते हुए स्थिस्थधित यह हःै

}

"                         हमारे सामने रखी गई सामuी से यह स्पष्ट है दिक अभिभयोजन पक्ष को दिकसी भी देरी की रर्णनीधित या उस मामले के लिलए दोषी नहीं
   ठहराया जा सकता है,                 क्योंदिक आपराधिधक काय-वाही डी को दिदल्ली स्थानांतरिरत करने की तारीख से मुकदमे के संचालन में कोई

                       देरी हुई ह।ैप्रत्यर्भिथयों द्वारा हमारे समक्ष रखी गई इस अवधिध के लिलए अदालत की काय-वाही स्पष्ट रूप से यह स्थादिपत करती है दिक
                     इस अवधिध के दौरान अभिभयोजन पक्ष हमेशा मुकदमे को जारी रखने के लिलए उत्सुक रहा ह।ैयह दिक मकुदमा अब तक समाप्त नहीं हो

सका ह,ै उन कारर्णों से है जिजनके लिलए अभिभयोजन पक्ष को उ[रदायी नहीं ठहराया जा सकता ह।ैश्री जेठमलानी प्रस्तुत करते हैं
   दिक अभिभयकु्त पनुरीक्षर्ण (सी. आर.)       दायर करने के लिलए बाध्य था।संशोधन सं. 191/86)    दिदल्ली उच्च न्यायालय में,  वष- 1986 

में,   और प्राप्त करें

ई.

               अभिभयोजन पक्ष द्वारा अपनाए गए अनुधिचत और अनुधिचत रवैये के कारर्ण काय-वाही पर रोक और इसलिलए,   पांच साल (1986  से
1991)             की देरी को अभिभयोजन पक्ष के दरवाजे पर रखा जाना चादिहए।हम डरते हैं,         हम ऐसा नहीं कर सकते।यह कहना एक बात
                      है दिक अभिभयकु्त ने सद्भावना से अपने अधिधकारों की रक्षा और पुदिष्ट करने के लिलए उक्त आपराधिधक संशोधन दायर दिकया था और
इसलिलए,                       उस पर देरी करने की रर्णनीधित का आरोप नहीं लगाया जा सकता ह।ैलेदिकन यह कहने की एक और बात है दिक जब से

 च

   अभिभयोजन पक्ष ने 13           गवाहों से पूछताछ करने के उनके अनुरोध का दिवरोध दिकया था।

अभिभयोजन पक्ष) अदालत के गवाह के रूप में, इसे इस सभी देरी के लिलए जिजम्मेदार ठहराया जाना चादिहए।यह याद रखना चादिहए
             दिक अभिभयोजन पक्ष के रुख को दिवद्वत दिवचारर्ण न्यायाधीश ने बरकरार रखा था।इस प्रकार,     यह स्पष्ट है दिक 1979    के बाद से (जब

       काय-वाही दिदल्ली अदालत में स्थानांतरिरत की गई थी)              अभिभयोजन पक्ष को गैनी देरी का दोषी नहीं कहा जा सकता ह।ैयह बात
      व्यावहारिरक रूप से दिववाद से परे ह।ै
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हालांदिक,       श्री जेठमलानी ने कुछ अन्य दलीलें उठाई,ं            जिजनके आधार पर उन्होंने कहा दिक याधिचकाकता- के लिखलाफ काय-वाही को
    रद्द दिकया जाना चादिहए।उनके अनुसार,   अभिभयोजन पक्ष 1975  से 1979         की अवधिध के दौरान इस मामले में कई अवैधताओं और

             अदिनयदिमतताओं का दोषी है जो इसके मालोवो हेलेंस को स्थादिपत करता ह।ैहमने पैरा 23 (ऊपर)      में उक्त तकd को दिनधा-रिरत दिकया
   ह।ैदिवशेष रूप से उन्होंने

{ ए. आर.  एंटूले बनामआर. एस.  नायक [रडे्डी, जे.]

385

         इस तथ्य पर जोर दिदया दिक हालांदिक याधिचकाकता- को जुलाई, 1975        में दो मामलों में दिगरफ्तार दिकया गया था

क.

 अपराध (           मुख्य न्यायाधीश रे की हत्या के प्रयास का मामला और एल. एन.    दिमश्रा हत्या का मामला)    अभिभयकु्त को कभी सूधिचत
            नहीं दिकया गया दिक उसे बाद के अपराध में फंसाया गया ह।ैउन्हें दिदसंबर, 1976          तक पटना की अदालत में कभी पेश नहीं दिकया
   गया था और समय-                     समय पर उन्हें पटना की अदालत में पेश दिकए दिबना और उन्हें सूधिचत दिकए दिबना रिरमांड की अवधिध बढ़ाई गई

थी।उन्होंने बताया दिक अपनी दिगरफ्तारी की तारीख से 90 दिदनों की समादिप्त पर याधिचकाकता- ने धारा 167 Cr.P.C के तहत
                   रिरहा होने का अधिधकार बी अर्जिजत दिकया था क्योंदिक उस अवधिध के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं दिकया गया था।अभिभयकु्त-

              याधिचकाकता- द्वारा आपराधिधक अपील में दिदल्ली उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त करने के बाद भी, एल. एन.     दिमश्रा हत्या मामले में
                     उसके शादिमल होने के कारर्ण उसे जमानत पर रिरहा नहीं दिकया जा सका।दिवद्वान वकील का कहना है दिक दिदल्ली उच्च न्यायालय द्वारा

                 जमानत दिदए जाने के बाद कारावास की अवधिध अवधै थी।कुछ अन्य कभिथत अवैधताओं का भी उल्लेख दिकया गया ह।ैहालाँदिक,  हम
                  इस रिरट याधिचका में उक्त पहलू की शुद्धता या अन्यथा पर उच्चारर्ण करना उधिचत नहीं समझते हैं।यदिद वास्तव में,   ऐसी कोई अवैधता
  की गई है,                     तो हमें दिवश्वास है दिक जब मामला अंधितम दिनपटारे के लिलए आएगा तो अदालत द्वारा उन पर दिवचार दिकया जाएगा।इस

                      संदभ- में यह प्रासंदिगक ह।ैयह ध्यान देने के लिलए दिक याधिचकाकता- ने उधिचत समय पर उक्त अवैधताओं के कारर्ण आरोपों को रद्द
                  करने के लिलए नहीं कहा था।हम उक्त आधार पर इस स्तर पर काय-वाही को रद्द नहीं कर सकते हैं-       यह मानते हुए दिक उक्त आधार

   वैध और स्वीकाय- हैं,              दिवशेष रूप से जब अभिभयोजन पक्ष ने पांच साल की अवधिध में फैले 151       गवाहों से पूछताछ करने के बाद
अपना मामला पूरा कर लिलया ह।ै

7 

 दिवद्वान वकील,            श्री जेठमलानी ने इस तथ्य पर भी बहुत जोर दिदया दिक सी. बी. आई.        दो अरुर्ण कुमारों के लिखलाफ अदालत के
       समक्ष सबूत पेश करने के लिलए बाध्य था,               जिजनके लिखलाफ वे लगभग छह महीने से काय-वाही कर रहे थे और जिजनके इकबालिलया
  बयान भी सी. बी. आई.        द्वारा दज- दिकए गए थे। दिवद्वान अटॉनc जनरल,           हालांदिक इस तरह के दिकसी भी दाधियत्व पर दिववाद करते हैं,
                      लेदिकन प्रस्तुत करते हैं दिक जांच अधिधकारी ने अपने साक्ष्य में इन सभी परिरस्थिस्थधितयों को समझाया है और यह दिक अभिभयकु्त द्वारा

            उनसे बहुत दिवस्तार से जिजरह की गई थी।उन्होंने कहा दिक उनके साक्ष्य 200         पृष्ठों में हैं।दिवद्वान महान्यायवादी ने इन आधारों को
                       अब इस आधार पर उठाए जाने पर आपलि[ जताई दिक रिरट याधिचका में इन उपबंधों का कोई आधार नहीं ह।ैश्री जेठमलानी के इस

                     दिनवेदन पर हमें कोई राय व्यक्त करना मुस्थिश्कल लगता है क्योंदिक यह सीधे तौर पर दिदल्ली उच्च न्यायालय में लंदिबत आपराधिधक
                         पनुरीक्षर्ण में इस तथ्य के अलावा मुद्दा है दिक रिरट याधिचका में ऐसा कोई दिववाद नहीं उठाया गया ह।ैयह कहने के लिलए पया-प्त है दिक

अपनी वत-मान दिववादिदत स्थिस्थधित में, यह मामले की परिरस्थिस्थधितयों में पूरी काय-वाही को रद्द करने के लिलए एक वधै आधार प्रस्तुत नहीं
 करता ह।ै

ई.

1

 च

 जी "।

           श्री जेठमलानी ने इस मामले की एक असामान्य दिवशेषता पर भी जोर दिदया,  जिजसमें सी. बी. आई.   और दिबहार सी. आई. डी. द्वारा
                     एक दसूरे के लिखलाफ झूठे दिनदिहताथ- और साजिजश के आरोप और जवाबी आरोप लगाए गए हैं।उनका कहना है दिक दिबहार एच के

अनुसार

1991(12) eILR(PAT) SC 63



[ 1991 ] एसयूपीपी।3   एस सी आर।

ए 386

   सव\च्च न्यायालय की रिरपोट-

4

 एक सी. आई. डी. सी. बी. आई.           आनंद माग- के सदस्यों के लिखलाफ साजिजश रचने का दोषी है, जबदिक सी. बी. आई.   के अनुसार
 दिबहार सी. आई. डी.     जानबझूकर आगे बढ़ रहा ह।ै

                    असली दोदिषयों को छोड़ते हुए दिनद\ष व्यदिक्तयों के लिखलाफ।लेदिकन हम एक ऐसे चरर्ण में हैं जहां अभिभयोजन पक्ष ने अपना साक्ष्य
             पूरा कर लिलया है और केवल आरोपी की जांच और बचाव पक्ष के साक्ष्य,   यदिद कोई हो,    की रिरकॉर्डिंडग बाकी ह।ैबेशक,  अगर

        याधिचकाकता- द्वारा दिदल्ली उच्च न्यायालय में दायर आपराधिधक संशोधन

               बी अदालत ऐसे गवाहों की जगह लेती है जिजन्हें अदालत द्वारा अनुमधित दी जा सकती है,         अदालत के गवाहों के रूप में भी पूछताछ
   की जाएगी।जो भी हो,                  तथ्य यह है दिक मकुदमे का एक बड़ा दिहस्सा समाप्त हो गया ह।ैयाधिचकाकता- को इस न्यायालय द्वारा 13 

माच-, 1978 तक जमानत पर रिरहा कर दिदया गया ह।ैकेवल मामले का उधिचत दिनपटारा ही सच्चाई को सामने लाएगा।इस प्रकार, 
          पक्ष और दिवपक्ष में आने वाली परिरस्थिस्थधितयों पर दिवचार करने पर,         हमारी राय है दिक इस स्तर पर आरोपों और/    या आपराधिधक सी

                    काय-वाही को रद्द करना उधिचत और उधिचत नहीं होगा।इस मामले में उधिचत आदेश दिदल्ली उच्च न्यायालय से आपराधिधक मामलों का
     दिनपटारा करने का अनुरोध करना ह।ै

1986   का संशोधन स.ं 191    जिजतनी जल्दी हो सके,             अधिधमानतः इस आदेश की प्रधितलिलदिप की तारीख से दो महीने की अवधिध के
           भीतर उसे सूधिचत दिकया जाता ह।ैआपराधिधक पनुरीक्षर्ण याधिचका के दिनपटारे के बाद,       दिवचारर्ण न्यायाधीश मामले को उठाएगा और

    डी परिरस्थिस्थधितयों में और अधिधमानतः दिदन-             प्रधितदिदन के आधार पर यथासंभव अधिधक से अधिधक अभिभयान के साथ आगे बढे़गा।

57. 1990     की रिरट याधिचका संख्या 833 और 1987     की रिरट याधिचका संख्या 268       को तदनुसार उपरोक्त दिनदKशों के साथ
     खारिरज कर दिदया जाता ह।ैआपराधिधक अपील

      पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण- पी 1         पीठ के फैसले के लिखलाफ दिबहार राज्य द्वारा 1987   की संख्या 126    को भी पहले के कारर्णों
से खारिरज कर दिदया गया ह।ैडब्ल्यू. पी. और सीआरएल.याधिचका खारिरज कर दी गई।

जीएन.
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